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.. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 


. हमीरपुर (उ0 प्र0) क्‍ री कै. क्‍ 
पर अप क्‍ :- 27- ।2-72०७४०2- 


प्रमाण-पत्र 


क्‍ प्रमाणित किया जाता है कि क0 कल्पना अवस्थी ने राजनीति विज्ञान क्‍ विषय. में . 
... पी-एच0 डी0 उपाधि हेतु मेरे निर्देशन में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के पत्रांक बु0 
_वि0 / एके0 / शोध / 2000--2004 / 44520-3 दिनाँक 27-04-200 द्वारा पंजीकरण कराया... 
_ था। इनके शोध का शीर्षक था, “बुन्देलखण्ड में पंचायत राज संस्थाओं का क्रियान्वयन... 
. हमीरपुर जनपद के विशेष सन्दर्भ में एक आलोचनात्मक मूल्यांकन | 


क0 कल्पना अवस्थी मेरें निर्देशन में आर्डिनिन्स द्वारा वांछित अवधि तक शोध केन्द्र 


में उपस्थित रहीं। इन्होंने शोध के सभी भी चरणों को अच्छी तरह से परिश्रम पूर्वक सम्पन्न 
किया है। 


मैं इस शोध प्रबन्ध को राजनीति विज्ञान विषय में पी-एच0 डी0 उपाधि हेतु प्रस्तुत हा ह 
: करने कि संस्तुति करता हूँ। द ः 
१ 


(डा0 देवेन्द्र नारायण सिंह) 
. शोध निर्देशक 


घाषपष्या 


मैं घोषणा करती हूँ कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी के अन्तर्गत राजनीति 
विज्ञान में पी-एच0 डी0 उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध “बुन्देलखण्ड में 
पचायतराज-संस्थाओं का क्रियान्वयन : हमीरपुर जनपद के विशेष सन्दर्भ में एक 
. आलोचनात्मक मूल्याँकन” मेंरा मौलिक कार्य है। मेरे अभिज्ञान से प्रस्तुत शोध का अल्पांश 
: अथवा पूर्णाश किसी भी विश्व विद्यालय में पी-एच0 डी० अथवा अन्य किसी भी उपाधि हेतु. 
: प्रस्तुत नहीं किया गया है। 


"२ 7 हे नफ-पन। 3+4० रस््थी 
दिनाँक:- 


(कल्पना अवस्थी) 


प्राक्कथन 


“स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे” लोकमान्य 
तिलक का यह जयघोष भारतीय स्वतन्त्रता का प्रेरक रहा है, किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी 
भारत के आम आदमी का स्वराज की इस अवधारणा से प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सका। देश का 
 जन-जन राजनीतिक अभिजनों और नौकरशाही के कूट षड़यन्त्रों के बीच उलझा अपने इन 
नवस्वामियों की दासता के लिए विवश था। इस समस्या के सम्यक समाधान के लिए गाँधी जी 
ने एक मंत्र दिया था, “ग्राम स्वराज” अर्थात पंचायत राज द्वारा सत्ता का पूर्ण विकेन्द्रीकरण इस क्‍ 
सन्दर्भ में उनका स्पष्ट निर्देश था कि “सबसे निर्धन और निर्बल के चेहरे को याद करो और 
अपने आप से पूछो जो कार्य आप करने जा रहे हैं उससे उसे क्‍या लाभ मिलेगा? क्या उससे ः 
उसे अपने जीवन और भाग्य पर नियन्त्रण प्राप्त होगा? क्‍या उससे भूखे और संतृप्त लोगों को द 
स्वराज मिल पायेगा? 


गाँधी जी के इन निर्देशों का सम्मान करते हुए भारतीय संविधान के निर्माताओं... 
ने संविधान में “नीति-निर्देशक तत्वों” के अन्तर्गत अनुच्छेद 40 में राज्यों को ग्राम पंचायतों के 
. गठन का निर्देश दिया गया। साथ ही संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि. 
संख्या 5 में ग्राम पंचायतों को शामिल करके इसके सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार राज्यों 
को दिया गया। सविधान लागू होने के बाद बलवंत राय मेहता समिति (4957), अशोक मेहता 
समिति (4977), डा0 एल0 एम0 सिंघवी समिति (986) के प्रतिवेदनों के आधार पर समय-समय 
पर “स्वराज” क इस यथार्थ स्वरूप को अभिसिंचित व परिमार्जित करने का प्रयत्न किया जाता... 
रहा है। 


73वाँ संविधान संशोधन इस दिशा में नये आयाम स्थापित कर पंचायती राज 
व्यवस्था को नवीन कलेवर प्रदान करता है इस नवीन व्यवस्था से नीति निर्माताओं को अपेक्षा है 


. कि आगामी पंचायतों के माध्यम से गाँवों का सर्वागीण विकास होगा, जन सहभागिता बढ़ेगी, 


प्रशासन को आम लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं से जोड़ने के प्रयत्नों को बढ़ावा मिलेगा, 
गाँवों की वास्तविक समस्याओं की सही पहचान हो सकेगी, उनके के र समाधान के लिए व्यावहारिक _ 


हल खोजे जा सकेंगे, ग्रामाण कौशल तथा स्थानीय संसाधनों का उचित उपयोग हो सकेगा, 

ग्रामस्तर तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा तथा निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, 

अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकेगा। इस संविधान 

. संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधि 
अधिनियम, 4994 पारित किया गया जिसके आधार पर प्रदेश की समस्त ग्रामीण जनता को . 

. स्थानीय स्वशासन हेतु निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव, संरचनात्मक एकरूपता, निश्चित कार्यकाल तथा 
: सुपरिभाषित दायित्वों और अधिकारों वाली पंचायत संस्थायें प्राप्त हो सकीं | क्‍ 


उत्तर प्रदेश में ग्राम स्तरीय पंचायतों के गठन का पाँच वर्ष का एक कार्यकाल 
पूरा. हो चुका है और नई पंचायतों के चुनाव सम्पन्न हो चुके हैँ। ऐसे में इस बात की जाँच 
सर्वथा उपयुक्त होगी कि नवीन पंचायती राज व्यवस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कहाँ तक . 
सफल हो सकी है। इस संस्था के क्रियान्वयन में किस प्रकार की कठिनाइयाँ व समस्‍यायें उठ 
. रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि ये संस्थायें ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को. 
है सुधारने में किस सीमा तक योगदान कर पा रही हैं। प्रस्तुत अध्ययन में इसी उद्देश्य से उत्तर... 
प्रदेश के एक अंत्यन्त पिछड़े हुए क्षेत्र बुन्देलखण्ड के पिछड़े जिले हमीरपुर को चुना गया और 
.. उसके सन्दर्भ में विभिन्‍न तथ्यों का तथ्यात्मक व आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है।..... 
... प्रस्तुत अध्ययन को कुल सात अध्यायों में विभकत किया गया है। प्रथम अध्याय 
“प्रस्तावना” के रूप में परिचयात्मंक अध्याय है- जिसके अन्तर्गत पंचायती राज के बारे में कुछ 
सामान्य चर्चाओं के साथ हमीरपुर जनपद का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया है। हमीरपुर 
जनपद उत्तर प्रदेश के दक्षिणी अंचल में चित्रकूट धाम मण्डल के अन्तर्गत आता है जो 25 अंश 
उत्तरी अक्षांश और 79.5 से 89.5 अंश दक्षिणी देशान्तर के मध्य स्थित है। 499। की जनगणना 
. के आधार पर जनपद की कुल आबादी 88457 2 है जिसमें 4800। पुरूष व 403544 स्त्रियाँ है । 
अनुसूचित जाति की जनसंख्या 27027। है। जनपद में साक्षरता दर 578 प्रतिशत है जिसमें: 
. पुरूष साक्षरता 44.7 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 22.0 प्रतिशत है। जनपद में कुल तीन 
: तहसीलें है- हमीरपुर, राठ और मौदहा और तीनों तहसीलों में कूल 7 क्षेत्र पंचायतें है।. 
ग्राम-पंचायतों की कुल संख्या 330 है। 


इसी अध्याय में ही प्रस्तुत अध्ययन में अपनायी गई शोध पद्धति का भी उल्लेख 


किया गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थिति एवं स्वरूप के अध्ययन के लिये 


ऐतिहासिक पद्धति और हमीरपुर जनपद में पंचायतों के कार्यान्वयन के अध्ययन के लिये मुख्य 


रूप से पर्यवेक्षणात्मक व साक्षात्कार अनुसूची पद्धति का प्रयोग किया गया है। उद्देश्यपूर्ण 
..निदर्शन पद्धति के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र पंचायत से दस-दस गाँवों का चयन किया गया और 
_ फिर इन 70 गाँवों के ग्राम प्रधानों व पंचायत सदस्यों का साक्षात्कार अनुसूची विधि से लिया 
. गया। स्वयं गाँवों में जाकर पर्यवेक्षणात्मक विधि से पंचायतों के क्रियान्वयन के सन्दर्भो के 
: अध्ययन का प्रयास किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं आँकड़ों के विश्लेषण एवं निष्कर्ष हेतु 
सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग किया गया। क्‍ 


भारत में अतीत काल से ही ग्रामीण प्रशासंन की उन्‍नत परम्परा रही है किन्तु 
विदेशी आक्रान्ताओं के शासन में ग्राम प्रशासन के महत्व एवं भूमिका को स्वीकार नहीं किया 


गया परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन काल के प्रारम्भ तक ही ग्राम, प्रशासन में अपनी भूमिका भूल 
चुके थे। केन्द्रीकरण के दुर्गुणों से परिचित ब्रिटिश शासकों ने पुनः स्थानीय शासन की अवधारणा 


. को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। इस सम्बन्ध में लार्ड मेयो प्रस्ताव 870, लार्ड- रिपन 


प्रस्ताव 4882, शाही विकेन्द्रीकरण आयोग के सुझाव 4909, 4945 का भारत सरकार का प्रस्ताव, 


. माण्टेग्यू घोषणा 4997, भारतीय शासन अधिनियम 4949 व भारतीय शासन अधिनियम 4935 द्वारा. 
महत्वपूर्ण व्यवस्थायें की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सामुदायिक विकास कार्यकमों व राष्ट्रीय 


प्रसार सेवाओं के माध्यम से इसे पुनर्जीवित व प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया। बलवन्त राय 


मेहता समिति की सिफारिशों (4957) के आधार पर 2 अक्टूबर 4959 में राजस्थान में सर्वप्रथम 
त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की स्थापना हुई | इंसके बाद 4 नवम्बर 959 को आऋन्ध्र प्रदेश में तथा . 


“कालान्तर में अन्य राज्यों द्वारा भी इस व्यवस्था को अपनाया गया। समय के साथ-साथ इस 


क्‍ व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिये समीक्षा चलती रही | अशोक मेहता समिति (। 977) जी0 
हक वी0 के0 राव उपसमिति (985), एल0एम0 सिंधवी समिति (4986) व पी0 के0 थुंगन उपसमिति 


क प्रतिवेदन व अनुशंसायें इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं। इन तमाम विवेचनाओं और र अध्ययनों 


.. के बाद 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 4992 पारित किया गया जो अप्रैल 4993 से प्रवृत्त 


. हुआ। इस संशोधन द्वारा पंचायत संस्थाओं को न केवल संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ बल्कि 


उनकी संरचना में महत्वपूर्ण फेर बदल करते हुए उन्हें व्यापक अधिकार देते हुए और अधिक 
प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया। इसी अनुकम में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पंचायती राज 
विधि (संशोधन) अधिनियम 4994 में पारित कर नयी व्यवस्था को उत्त्तर प्रदेश में लागू किये जाने द 
.. का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार दूसरे अध्याय में भारत में पंचायती राज के विकास क्रम को 


.. _ दर्शाया गया है। 


तीत्तरे अध्याय में नयी पंचायत व्यवस्था के तीनों स्तरों- ग्राम पंचायत, क्षेत्र 
पंचायत व जिला पंचायत के रचना संगठन, कार्या व अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इन 
पंचायती संस्थाओं के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके नियत कालिक चुनावों की 
गारण्टी सुनिश्चित की गई है तथा समाज के -कमजोर वर्गो- अनूसूचित जनजातियों, अनुसूचित 
जातियों व पिछड़े वर्गों के लिये पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर अध्यक्षों व सदस्यों के पद उनकी 
आबादी के अनुपात में आरक्षित किये गये हैं। पिछड़े वर्ग का आरक्षण 27 प्रतिशत से अधिक नही 
हो सकता। इसी प्रकार प्रशासनिक कार्यों में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये. 


.. उन्‍हें भी प्रत्येक स्तर पर एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 40000 की आबादी पर 
... ग्राम-पंचायतों के गठन का प्रावधान है। ग्राम-पंचायत के सभी पद प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे 


._ जायेंगे। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होगा। निर्वाचित सदस्य ही क्षेत्र 
. पंचायत प्रमुख का निर्वचन कर सकेंगे व उसे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से अपदस्थ कर 
सकेंगे। इसी प्रकार जिला पंचायत सदस्य भी प्रत्यक्ष रूप से चुन जायेंगे और जिला पंचायत 
अध्यक्ष को चुनने अथवा अपदस्थ करने का अधिकार इन्ही को होगा। ग्रामीण विकास से जुड़े 
अनेक महत्वपूर्ण विमागों के कार्यो और कार्मिकों को ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिया. 
गया है। 


क्‍ चौथे अध्याय में पंचायतों से की गई अपेक्षाओं के सन्दर्भ में विकेन्द्रीकरण और 
जन सहभागिता के तत्वों का मूल्यांकन व विश्लेषण किया गया है। सत्य यह है कि स्थानीय 
.. संसाधनों के प्रयोग द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं और समस्याओं के समाधान की जितनी क्षमता क्‍ 
: स्थानीय लोगों में होती है, उतनी दूरस्थ प्रशासनिक केन्द्रों में नहीं। इसीलिये अनेक स्थानीय 
महत्व के अनेक विषयों को पंचायत राज संस्थाओं को हस्तान्तरित कर दिया गया है। हमीरपुर 
... जनपद के अध्ययन से इस दिशा में कुछ सकारात्मक परिणाम भी उभर कर सामने आये हैं 


किन्तु कतिपय समस्याओं व अनियमितताओं के चलते अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त किये जा सके 
हैं। द 

पॉचवाँ अध्याय सामाजिक परिवर्तन के सन्दर्भ में ग्राम-पंचायतों व दूसरी पंचायत 

संस्थाओं की भूमिका पर विचार प्रस्तुत करता है। पंचायतों के प्रत्येक स्तर के पदों पर अनुसूचित 


जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्गों को उनके आबादी के अनुपात में व महिलाओं के लिये क्‍ 


एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था कर समाजगत परिवर्तन में तीव्रता लाने का लक्ष्य रखा गया है।. 
अपेक्षा यह है कि इससे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से वंचितों को शासन व 
.- प्रशासन की प्रक्रिया में सहगामी बनाया जा सकेगा जिससे उनसे सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं 

के सम्बन्ध॑ में नीति निर्धारण की पहल उन्ही के द्वारा होगी। इससे जन सहभागिता में वृद्धि तथा 
.. राजनीतिक जागरूकता के लक्ष्य की प्राप्ति सरल होगी जो सामाजिक समरसता का आधार बन 
द सकता है। हमीरपुर जनपंद में, इस सम्बन्ध में किये गये अध्ययन के अनुभवों से इतना तो स्पष्ट . 
है कि इस दिशा में सामाजिक परिवर्तन का पहिया चल पड़ा है किन्तु अशिक्षा, नियमों व कानूनों 
की अनभिज्ञता, निर्धनता, विकास कार्यक्रमों कें बारे में अनभिज्ञता, जातीय भेदभाव, जागरूकता _ 


...._ की कमी, पीरिवारिक दबाव, आत्म विश्वास की कमी व सामन्ती दबाव आदि कुछ ऐसे बाधक 


..  कारंण हैं जो परिवर्तन की गाड़ी को' रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अतः इन बाधाओं का हे 


.. निरांकरण किया जाना चाहिये | 


द ... यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि बिना आर्थिक आजादी के राजनीतिक आजादी 
छ् . अधूरी रहती है, बिना आर्थिक समानता के सामाजिक समानता संभव नहीं है, इसलिये नयी 
क्‍ पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत विकास कार्यकमों के क्रियान्वयन को पंचायत संस्थाओं का सौंप 
दिया गया है और निर्बल वर्ग के लिये आर्थिक संरक्षण हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 
प्रायोजित अनेक कार्यकमों का संचालन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में स्वर्ण जयन्ती 
द स्वरोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, ग्रामीण पेयजल याजना, 


वृद्धावस्था पेनशन योजना, पारिवारिक लाभ योजना, मातृत्व लाभ योजना, कृषि के सुधार हेतु दी 


_ जाने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित योजनायें उल्लेखनीय है। किन्तु विकास कार्यकमों के. 
संचालन के सम्बन्ध में ग्राम-पंचायत प्रधानों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न करने और 
: मनमाने तरीके से काम करने की प्रवृत्ति के चलते यह लक्ष्य दिशाहीन हो गया है। इस सम्बन्ध .- 


में कार्य की प्रक्रिया के अनुपालन व पारदर्शिता की व्यवस्था की गारन्टी सुनिश्चित करने की 


. आवश्यकता है। छठे अध्याय में विकास से जुड़े इन्ही तथ्यों के विवेचन का प्रयास किया गया 
 है। क्‍ क्‍ 

सातवाँ अध्याय समूचे अध्ययन के निष्कर्षो का निचोड़ है। हमीरपुर जनपद में 

ग्राम पंचायतों के पहले पाँच वर्षो के कार्यकाल का मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट हुआ है कि 

यद्यपि नई पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को अनेक महत्वपूर्ण अधिकार हस्तान्तरित 

किये जाने व विकेन्द्रीकृत व्यवस्था को अपनाये जाने से जन जागृति और सहभागिता बढ़ी है, 
द सामाजिक समानता व परिवर्तन की ओर कदम बढ़े हैं और विकास, स्वावलम्बन व स्वराज का 
चक घूमना प्रारम्भ हुआ है | किन्तु इसे अपेक्षित गति और सफलता नहीं मिली हैं। इसके लिये 
... पंचायतों के कियान्वयन के मार्ग आने वाली कतिपय बाधायें व समस्‍यायें उत्तरदायी हैं जिन्‍्होने 
_ग्राम-पंचायतों को निहित स्वार्थां की जंजीरों से जकड़ रखा है। जब तक इन जंजीरों की 

.. अश्रंखला नही टूटती तब तक पंचायतों से की गई अपेक्षाओं के पूर्ण होने की आशा नहीं की जानी 
 चाहिये। अस्तु इन समस्याओं का निराकरण कर पंचायतों को और अधिक प्रभावी बनाने के 

सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं। इस सम्बन्ध में शिक्षा के उन्‍नयन के लिये धरातल स्तर पर प्रयास 

क्‍ . किये जाने, ग्राम-प्रधानों व -पंचायत सदस्यों के समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करने, आर्थिक 


....._ विषमता दूर करने के लिये भूमि सुधार कानूनों को कड़ाई से लागू किये जाने, जनसहभागिता 
वृद्धि हेतु जनजागरण चलाने, ग्राम सभा को वैधानिक आधार व अधिकार सौंपने व ग्राम-पंचायत... 


अधिंकारियों को उसके प्रति उत्तरदायी बनाने, ग्राम प्रधानों के निरंकश आचरण को मर्यादित ._ 


. -* करने के सुझाव उल्लेखनीय हैं। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया है कि ग्राम-पंचायतों को _ 


और अधिक कार्यपालक अधिकार दिये जायें, पंचायतों के संसाधनों में वृद्धि की जाये, उन्हें .. 


हे ... करारोपण के व्यापक अधिकार दिये जायें, ग्राम पंचायतें अपने वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करें व. 


: सरकारी अधिकारी पंचायतों के लिये सहयोगी व मार्गदर्शक के रूप में कार्य करें। 


अन्त में इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रस्तुत सुझाव अन्तिम नहीं हैं। 
इस सम्बन्ध में शोध व विचार की सतत आवश्यकता है। पंचायतों पर सतर्क निगरानी की क्‍ 
. जरूरत है। वास्तव में चुनौतियाँ और कमियाँ हर जगह होती हैं। कोई भी नया कार्य प्रारम्भ... 
किये जाने पर चुनौतियों व समस्याओं का उभरना एक स्वाभाविक प्रकिया है। नई पंचायत... 
व्यवस्था भी इसका अपवाद नहीं है। अवश्यकता इस बात की है कि पंचायत व्यवस्था के समक्ष 
. - उपस्थित होने वाली चुनौतियों और समस्याओं की पहचान कर उनका समयोचित समाधान फ 


.. प्रस्तुत किया जाय, जिससे पंचायते अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर सकें। निश्चित ही इस 
नयी व्यवस्था से परिवर्तन की लहर दिखायी देने लगी है और जैसे-जैसे यह व्यवस्था परिपक्व 
व संशोधित परिमार्जित होती जायेगी यह स्थानीय शासन की एक श्रेष्ठ प्रणाली सिद्ध होगी। 


आभार प्रदर्शन की श्रंखला मैं कहाँ से प्रारम्भ करूँ इस सम्बन्ध में मेरे मन में 
'किसी भी प्रकार के अनिश्चय की स्थिति नहीं थी। जिस समाज में “गुरू और गोविन्द” में से न्‍ 
गुरू की प्रथम अभ्यर्थना, प्रार्थना की परम्परा रही हो वहाँ इस सम्बन्ध अनिश्चय की दुविधा हो. 
भी नहीं सकती। मेरे इस गवेषणा को पूर्ण करवाने में जो मार्गदर्शन व प्रेरणा मुझे अपने शोध 
निर्देशक डॉ0 देवेन्द्र नारायण सिंह, प्रवक्‍ता राजनीति विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, 


द . हमीरपुर से मिली उसके लिये मैं जीवन भर उनकी आभारी रहूँगी। यह डा0 सिंह की प्रेरणा, 


. प्रोत्साहन व सहयोग का ही प्रतिफल है कि मैं यह शोध कार्य पूर्णकर सकी हूँ। 


राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर कोत्ततर महाविद्यालय के विमभागाध्यक्ष डा0 


5 . प्रमोद कुमार व रीडर डा0 भवानी दीन के प्रति भी मैं क॒तज्ञता ज्ञापित करती हूँ जिन्होने 


..... समय-समय पर अपने महत्वपूर्ण सुझावों से मुझे लाभान्वित किया। डा0 स्वामी प्रसाद अध्यक्ष, : 


समाज शास्त्र विभाग के प्रति भी आभारी हूँ जिन्होने इस सम्पूर्ण शोध कार्य के दौरान मुझे सतत्‌ 
सहयोग दिया। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय के जिन प्राध्यापकों ने मेरा मार्ग दर्शन किया उन्हें 
सा भूल सकती हूँ। इस सम्बन्ध में सर्वश्री डा0 परमात्मा सिंह, अध्यक्ष, भूगोल विभाग व डा0 
भारतेन्दु द्विवेद्वी, अध्यक्ष संस्कृत विभाग के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। क्‍ 

. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हमीरपुर के प्राचार्य डा0 रमेश चन्द्र जी ने... 


हा इस स शोध कार्य के सम्बन्ध में जो सहयोग व सुझाव दिये उसके लिये मैं उनकी आभारी हूँ। 


.._ इस शोध कार्य के सम्बन्ध में मैने विभिन्‍न स्थानों, पुस्तकालयों व कार्यालयों से... 
सामग्री प्राप्त की अतः उन्हें याद रखना मेरी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। इस सम्बन्ध में. 
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हमीरपुर के पूर्व पुस्तकालयाध्यक्ष श्री राम सिंगार यादव व. 
उनके सहयोगियों श्री विजय विक्रम सिंह सैनी, श्रीमती सुधा पाठक, श्रीराम औतार व श्री 
... भगवानदास के सहयोग को भुलाया नही जा सकता। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के केन्द्रीय के 


पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष समेत समस्त स्टाफ के प्रति आभारी हूँ जिन्होने पंचायती राज के 
सम्बन्ध में विभिन्‍न तथ्यों के संकलन में मेरी सहायता की। इसके अलावा कार्यालय जिला अर्थ 
एवं संख्याधिकारी, ग्राम्य विकास अभिकरण व जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय के प्रति भी 
कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ जिन्होने समय-समय पर शोध से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी तथ्य 
व आँकड़े उपलब्ध कराने में मेरी महत्वपूर्ण मदद की। इस दिशा में राजकीय स्नातकोत्तर 
महाविद्यालय, हमीरपुर के कार्यालयाध्यक्ष श्री बसन्‍्त गुप्ता का सहयोग व उनके सुझाव मेरे लिये 
प्रभावी सिद्ध हुए, इसलिये मैं उनके प्रति भी आभार प्रदर्शित करती हूँ। शोध कार्य के सन्दर्भ में 
जिन ग्राम प्रधानों, पंचायत सदस्यों व ग्रामीणों ने मेरी अपेक्षित सहायता की उनके निश्छल 
सरल व्यवहार को भुलाना संभव नहीं है। उनके सहयोग के प्रति मैं नतमस्तक हूँ। 
बचपन से रक्षा बन्धन पर भाई की कलाई पर राखी बाँध यही समझती आई थी 
कि यह प्रतिवर्ष आने वाला एक पर्व मात्र है। किन्तु इस शोध के दौरान मुझे राखी के सूत्रों की 
ताकत का अहसास हुआ है। वास्तव में महिला सशक्तीकरण के इस युग में भी एक महिला होने 
. के कारण हमीरपुर जनपद के दूर-दराज गाँवों में जाकर सर्वेक्षण-पर्यवेक्षण कर पाने के सम्बन्ध 
.. में मेरी कुछ विवशतायें थी। मेरे अनुज विपिन अवस्थी ने मेरे इस पूरे कार्य के दौरान साये की 


..._ तरह साथ रहकर मुझे जो सम्बल प्रदान किया है, उसके प्रति आभार प्रदर्शन का माध्यम शब्द... 


: तो नहीं हो सकते, भावनाओं को माध्यम की आवश्यकता भी नहीं होती। मेरे पिता श्री छोटे लाल 
अवस्थी व छोटी बहन रचना अवस्थी ने मेरे इस शोध कार्य में जो सहायता की, उसके लिये मैं 
उनकी आमारी रहूँगी | द क्‍ 
इस शोध प्रबन्ध के टंकण के लिये जयगुरूदेव कम्प्यूटर सेन्टर, हमीरपुर की कु0 
सुनीता और दिलीप दीक्षित को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जिन्होने अथक परिश्रम से इस शोध... 
प्रबन्ध को समय पर तैयार करने में मेरी अपेक्षित सहायता की। इस सम्बन्ध में गार्गी कम्प्यूटर ह 
सेन्टर के श्री राज किशोर खरे की भी आभारी हूँ जिन्होने इस दिशा में मुझे महत्वपूर्ण सहयोग 
: प्रदान किया। मुखपृष्ठ के मुद्रण व सज्जा आदि के लिये अंशू प्रिन्टर्स, सुमेरपुर, हमीरपुर भी 
बधाई के पात्र है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी जाने-अन्जाने न्जाने लोग जिन्होने मेरे इस शोध प्रबन्ध 
_ को पूरा करने में मेरा हाथ बँटाया उन सभी सभी सुधीजनों की हृदय से आभारी हूँ।.... क्‍ 
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यह सत्य है कि भारत गाँवों का देश है जिसका तात्पर्य यह है कि भारत की 
अधिसंख्य जनता गाँवों में रहती है। इसका यह भी निहितार्थ है कि भारत में गाँवों का अलग 
अस्तित्व है, इसमें निरन्तरता है तथा गाँवों की अपनी अलग विशेषतायें है। इन्हीं विशेषताओं मं 
एक विशेषता है भारत में ग्रामीण प्रशासन कि अविरल व्यवस्था पंचायत प्रणाली। शताब्दियों से 
हमारा समाज पंचायती अनुभवों से गुजरा है। एक तरह से यह देश की सहज जीवन शैली है। 
पंचायत की जीवन शैली को संवाद, सहमति और सहयोग जैसे मानकों से पहचानने की कोशिश 
करें, तो लगेगा कि हमारे ग्रामीण समाज में ये जीवन मूल्य गहराई तक उतरे हुए हैं। 


पंचायत शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द “पंचायत” से हुई है जिसका 
अर्थ होता है पाँच व्यक्तिं का समूह | गांधी जी ने भी पंचायत का शाब्दिक अर्थ गाँव के लोगों 
: द्वारा चुने हुए पाँच व्यक्तियों की सभा से लिया है। वस्तुत: पंचायती राज व्यवस्था को एक ऐसी 
प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके अन्तर्गत लोकतंत्र को सबसे निचले. 
स्तर तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जाता है। हमारे देश में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम 
है और ग्राम से क्षेत्र तहसील, जिला, मण्डल प्रान्त तथा देश का गठन होता है। इसी कारण 
पंचायतों का गठन लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर करने का प्रावधान किया गया है क्योंकि _ 
इस व्यवस्था के अन्तर्गत लगभग प्रत्येक व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक समझता 
: है। वस्तुतः पंचायतों में प्रत्येक व्यक्ति इससे स्वयं को प्रभावित व जुड़ा हुआ पाता है इस लिये 
वह इसकी प्रत्येक गार्यविधि में संलिप्त होने का प्रयास करता है। इसके विपरीत राष्ट्रीय या. 
प्रान्तीय मुद्दे उसे इतना अधिक आकर्षित नहीं कर पाते और इन स्तरों पर उसकी राजनीतिक 
सहभागिता का स्तर नीचे ही रहता है। जबकि पंचायतों के माध्यम से जनता की सक्रिय. 
भागीदारी सुनिश्चित हो पाती है और वह स्वतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागी हो जाता है। 
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4. अजय कुमार “पंचायत ग्रणाली में गाँगों की आत्म निर्भरता” योजना अप्रैल 2066 अर... 
सं? 40. द क्‍ आर 


इतना ही नहीं 'पंचायतों' के गठन का एक अन्य सूत्र लान है “स्थानीय 
समस्‍यायें, स्थानीय, स्थानीय संसाधन, स्थानीय लोग और स्थानीय समाधान |” यह एक ध्रुव सत्य 
है कि किसी क्षेत्र विशेष की समस्याओं से जितना अधिक साक्षात्कार स्थानीय स्तर के लोगों का 
होता है उतना शीर्ष प्रशासन सेकदापि नहीं। अपनी क्षमता व अपने संसाधनों का भी उन्हें ही 
सम्यक ज्ञान होता है। ऐसे में यदि उन्हें अपने स्तर पर “निर्णय शक्ति” अर्थात शासन .का 
अधिकार दे दिया जाये तो संभवत: वे अपनी समस्याओं का अधिक अच्छा और स्थायी समाधान 


निकाल सकने में सक्षम होगें। इसके अतिरिक्त “स्थानीय शासन” का अधिकार मिलने से लोग 


अपनी मूलभूत आवश्यकताओं और मौलिक के वाहक बन सकेगें।| 
यही कारण है कि नये स्वतंत्र भारत के शासन की रूप रेखा का निर्धारण कर 
. रहे संविधान सभा के नीति नियामकों ने प्राचीन भारत के ग्रामीण प्रशासन की घुरीं ग्राम 
पंचायतों को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया। यद्यपि डा0 अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत प्रारूप 
. संविधान में पंचायतों के विषय में एक भी शब्द नही कहा गया था और न ही प्रारूप समिति में .. 
. किसी भी स्तर पर इस विषय पर कोई बहस की गई, फिर भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के 
अनुच्छेद 40 में “पंचायत” को स्थान मिला जिसमें कहा गया कि “राज्य ग्राम पंचायतों का 


. संगठन करने के लिये कदम उठायेगां और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान प्रदान 


करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिये - 
आव॑श्यक हों।” इसी के साथ सातवीं अनूसूची की द्वितीय सूची अर्थात्‌ राज्य सूची की प्रविष्टि 5. 
. में ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया। इस प्रकार पंचायतों को संवैधानिक महत्व तो मिल 
.- गया किन्तु संवैधानिक दर्जा नहीं प्रदान किया गया। 

स्वतंत्रता के पश्चात पंचायतों को गठित करने व उन्हें कारगर बनाने के लिये 
द बहुतेरे उपाय किये गये। विभिन्‍न राज्यों में विभिन्‍न सरकारें बनी। उन्होने पंचायतें स्थापित 
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/. एन0 राजणगोपाल राद “पंचायती राज” ए स्टडी आफ रूरल लोकल यगवनमेन्ट इन इन्डिया 
- नई दिल्‍ली (#992) प्र0 ३५ 
2... ड0 ए पी0 अक्‍सथी “भारतीय राज व्यवस्था” आयरा ग्र0 ॥90 पक 
... 3. स्वतत्रव के प्रश्चात पंचायत संरचना के पुनर्गठन एवं सुधार हेतु जो भी उपाय किये यये 


उनका विस्तृत उल्लेख ग्रस्दुत शोध ग्रबन्ध के दूसरे अध्याय “भारत में ग्रामीण प्रशासन” के 
_अन्तर्यत किया गया है/ 


करने एवं उन्हें सशक्त बनाने के प्रयास किये। पंचायतें गठित भी हुई किन्तु वास्तव में जमीनी 
: तौर पर कुछ भी नहीं हुआ। वे स्वायत्त शासन की संस्थाओं का सही प्रतिरूप नहीं बन सकीं | 
पंचायतों पर राज्य सरकारों कानियन्त्रण बना रहा और पंचायतें अपने अस्तित्व तथा शक्तियों के 


लिये राज्य सरकारों पर निर्भर रहीं इसलिये उन्हें जो भी कार्य सौपें गये उन्हे वे पूर्ण नहीं कर 


सकी और कुल मिलाकर सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात कागजों तक सीमित होकर रह गई | 


किन्तु इस दशा में भारत सरकार द्वारा 22 दिसम्बर 4992 को ऐतिहासिक 73 वाँ. 


संविधान संशोधन विधेयक पारित करके" महत्वपूर्ण पहल की गई और पंचायतों को संवैधानिक 
दर्जा तथा जनता के हाथों में शासन की भागेदारी सौपनें का निर्णय लिया गया। इस संशोधन 
विधेयक में ही राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गई कि वे इस दिशा में उचित कदम उठायेगें | 
_ कुछ राज्यों ने इस दिशा में पहल की और कुछ राज्यों द्वारा संविधिक संशोधन किये गये। उ0 
..प्र0 सरकार ने भी 994 में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 4947 में इसी सन्दर्भ में व्यापक 
संशोधन किया और पंचायत व्यवस्था को नया रूप देने का प्रयास किया गया और 4995 में ड्स 
नयी व्यवस्था के अन्तर्गत हुए पहले चुनावों के बाद से नयी पंचायत व्यवस्था लागू कर दी गई | 


नई पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत पंचायतें अपना 5 वर्ष का एक कार्यकाल पूरा 
कर चुकीं हैं और मई-जून 2000 में दूसरे कार्यकाल हेतु चुनाव सम्पन्न हो चुकें हैं। अतः अब 
.. यह आवश्यक हो जाता है कि पंचायतों के पिछले कार्यकाल का मूल्यांकन व विश्लेषण का... 
इसके गुण दोषों की विवेचने किया जाय और इसके कार्यकाल का समुचित मूल्यांकन कर इसे... 


और अधिक कारगर बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत किये जायें। 


प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए क्षेत्र 
बुन्देलखण्ड के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हमीरपुर जनपद का अध्ययन हेतु चयनित किया गया... 


है। अध्ययन हेतु हमीरपुर के चयन का कारण इसका दूरस्थ, रेलपथ से अलग और... 





.._. यह संशोधन अधिनियम 24--.04-93 से प्रभावी हुआ। 





लगभग हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ होना है। विकास की गति धीमी है। आधुनीकरण की 
प्रकिया प्रारम्भ हुई है अथवा नहीं इसका भी सहज अनुमान लगा पाना कठिन है। ग्रामीण 
परिवेश में सामाजिक परिवर्तन शून्य से आगे तो बढ़ा है किन्तु उत्तर प्रदेश या भारत के अन्य 
. क्षेत्रों की भाँति गतिमान नही हो पाया है। आर्थिक संसाधन है किन्तु उनका समुचित दोहन, 
संयोजन और वितरण नही है। जिस कारण पिछड़े पन की स्थिति बनी हुईं है। 


ऐसे में ग्राम पंचायतें इस क्षेत्र के समग्र विकास में क्या और किस प्रकार का 
योगदान कर सकती हैं, इसका अध्ययन समाज और देश को एक नई दिशा दे सकता है।. 
प्रस्तुत शोध प्रबन्ध इसी उद्देश्य से प्रेरित एक प्रयास है। इस सम्बन्ध में परिकल्पना आदि अन्य 
तथ्यों की ओर बढ़ने से पूर्व हमीरपुर का परिचय प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा। क्‍ 


हमीरपुर : एक परिचय 
का हमीरपुर वीरों के शौर्य से सुगन्धित बुन्देलखण्ड की धरा पर अवस्थित चित्रकूट 
. धाम मण्डल का एक जनपद है। देश के उत्तर और मध्य भाग को उत्तर प्रदेश की राजधानी _ 
लखनऊ और महानगर कानपुर से सुगमता पूर्वक मिलाने के कारण हमीरपुर को बुन्देलखण्ड का. 
प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। सुप्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान डी0 एल0 ड्रेकब्रांकमैन के अनुसार हमीरपुर क्‍ 
की स्थापना ग्यारहवीं शताब्दी में कलचुरी राजपूत शासक हमीरदेव द्वारा की गई थी।' किन्तु 
इसके विपरीत वासुदेव चौरसिया जैसे विद्वान यह स्वीकार करते है कि यह जनपद चन्देलकाल 
में अस्तित्व में आया | चौरसिया का मानना है कि चन्देल नरेश हम्मीर वर्मन देव (289--4309) 


ने हमीरपुर को बसाया था। 


ब्रिटिशकाल में 4823 में हमीरपुर स्वतंत्र जिला बनाया गया। इसके प्रथम ब्रिटिश शासक 
. मि0 एम0 एन्‍्सले थे। सन 4857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम केबाद 4858 में हमीरपुर जिले को 


7. ए0 एन0 अजिहोत्री हमीखुर' महारानी लक्ष्मीबाई थिक्षा संस्थान यरठ हमीरपुर 2000 अठ20..... 
2 भवानी दीन व स्वामी उ्र्माद, बैभव बहे बेतवा धार (सनन्‍्दर्म नयर हम्मीर देव का) साहित्य 
सत्नालय कानपुर 7998 अठ0 4... द 
३. ए0ए एन0 अग्निहयत्री पृर्वाक्‍्त ग्र0 27... द ही 


5: 


इलाहाबाद मण्डल से हटाकर झाँसी मण्डल से सम्बद्ध कर दिया गया। पुनः 863 ई0 में यह 
इलाहाबाद जनपद से सम्बद्ध हुआ। वर्ष 494 ई0 में एक बार फिर हमीरपुर जिले को झाँसी 
.._ मण्डल में जोड़ा गया। फरवरी 4995 को हमीरपुर जिले से तीन तहसीले पृथक कर महोबा जिले 
का सृजन किया गया। इसी प्रकार 30 सितम्बर 499 को झाँसी मण्डल को विभाजित कर 
: चित्रकूट धाम मण्डल नाम से एक नया मण्डल सृजित किया गया और हमीरपुर को इस नये 
: मण्डल से सम्बद्ध कर दिया गया। क्‍ 


भौगोलिक स्थिति :- 
जनपद हमीरपुर प्रदेश के दक्षिणी अंचल में 25 अंश उत्तरी अक्षांश और 79.55 से 895. 
अंश दक्षिणी देशान्तर के मध्य स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से जनपद के दो उपसंभाग है - 
कः:- उपसम्भागयी मैदानी भाग, जिसमें कि सममतल एवं उपजाऊ भूमि है। इसके अन्तर्गत 
. विकास खण्ड कुरारा, राठ, गोहाण्ड एवं सरीला आते हैं । क्‍ 


.. ख:- उपसम्भागीय मध्य भाग, जिसमें विकास खण्ड मुस्करा, करारा, मौदहा एवं सुमेरपुर आते है। 
. यह उपसम्भाग कृषि उपज के लिये अच्छा है| क्‍ 


_ जनपद हमीरपुर का मुख्यालय यमुना व बेतवा नदी. के मध्य में स्थित हमीरपुर नगर है. 
जो प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 440 कि०मी0 दूर तथा महानगर कानपुर से 68 कि0०मी0 दूरी 
'पर स्थित है। वर्ष 999। की जनगणना के अनुसार हमीरपुर की जनसंख्या 8,84,542 है जिसमें 
पुरूषों की संख्या 4,8,004 तथा महिलाओं की संख्या 4,03,544 है। इसमें कुल 7,47,555 ग्रामीण 
व॑ 4,36,957 शहरी जनसंख्या है। अनुसूचित जांति के लोगों की संख्या 2.0,274 है जो कि कुल 
जनसंख्या का का 23.8 प्रतिशत है। जनपद में प्रति 4000 पुरूषों के पीछे महिलाओं की संख्या 
839 है। जनपद का कुल क्षेत्रफल 4094 वर्ग कि0मी0 है। जनसंख्या घनत्व 25 व्यक्ति प्रति वर्ग 
. कि0 मी0 है। कुल जनसंख्या का 92.07 प्रतिशत हिन्दू, 7.86 प्रतिशत मुसलमान, 0.4 प्रतिशत 
इसाई तथा 0. प्रतिशत सिक्‍्ख व बौद्ध हैं। हमीरपुर की कुल साक्षरता 4.7 प्रतिशत है जिसमें 
पुरूषों की साक्षरता 57.66 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता दर 22.07 प्रतिशत है । वर्तमान ._. 


में जनपद में कल 647 ग्राम हैं जिसमें 544 आबाद ग्राम तथा 436 गैर आबाद ग्राम है जिसमें 


कुल 330 ग्राम पंचायतें, 64 न्याय पंचायतें व एक जिला पंचायत है | 


जनपद में कुल तीन तहसीलें कमशः हमीरपुर, मौदहा, एवं राठ हैं जिनमें कुल सात विकास 


खण्ड हैं -- 


4. करारा 





राठ तहसील 


4. राठ 







मौदहा तहसील 
हा द 


मौदहा 















2. सुमेरपुर 2. मुस्करा 2. गोहाण्ड 





3. सरीला 


क्‍ हमीरपुर तहसील 7 तहसील मन 


हमीरपुर तहसील जनपद हमीरपुर की सदर तहसील है जो यमुना व बेतवा नदी 
के मध्य स्थित मुख्यालय में है। इसका अक्षांशीय विस्तार 25 अंश 58 उत्तर तथा देशान्तर क्‍ 


: विस्तार 80 अंश पूर्व में है। तहसील का क्षेत्रफल 4039.04 वर्ग कि0मी0 है। जिसमें शहरी 
० क्षेत्रल 5.98 वर्ग कि0मी0 है। उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में मौदहा व राठ तहसील, पूर्व में 
_बाँदा तथा पश्चिम में जालौन जनपद है। हमीरपुर तहसील में दो विकास खण्ड हैं - 
4... करारा | 
2. सुमेरपुर | 


+१.विकास खण्ड करारा:- 


विकास खण्ड कुरारा की स्थापना 2 अक्टूबर 4972 को हुई थी । हमीरपुर-कालपी मार्ग 
पर जनपद मुख्यालय से इसकी दूरी ॥7 कि0मी0 है। विकास खण्ड का कुल क्षेत्रफल 440 वर्ग 


कि0०0मी00 तथा जनसंख्या घनत्व 472 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0० है, 4994 की जनगणना के 


अनुसार यहाँ की जनसंख्या 75,883 है जिसमें 4,478 पुरूष तथा 34,705 महिलायें हैं। 
अनुसूचित जाति की जनसंख्या 48209 है। कुल साक्षरता दर 34.24 प्रतिशत है। जिसमें 48.38 
प्रतिशत पुरूष व 47.06 प्रतिशत महिला है। विकास खण्ड में 84 गाँव है जिनमें 62 आबाद तथा 


22 गैर आबाद ग्राम हैं। 35 ग्राम पंचायतें, 6 न्याय पंचायतें है। विकास खण्ड करारा से अध्ययन 


हेतु चयनित गाँवों का संक्षिप्त विवरण निम्न है - 
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विकास खण्ड करारा 






वर्ष 4994 की जनगणना के 
जनसंख्या 


ग्राम 
पंचायत | पंचायत 
आरक्षण 













भटपुरवा 
दरिया, 
अब्दुल्ला 





. 2.विकास खण्ड सुमेरपुर मेरपुर अं 


.... विकास खण्ड सुमेरपुर हमीरपुर तहसील का प्रमुख विकास खण्ड है। इसकी की 
_ स्थापना 45 अगस्त 4956 को हुई थी। विकास खण्ड का कुल क्षेत्रफल 593 वर्ग कि0मी0 तथा 
' जनसंख्या घनत्व 246 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मी0 है। वर्ष 499 की जनगणना के अनुसार यहाँ 


_ की जनसंख्या 4,27,867 है। जिसमें 69,443 पुरूष तथा 58,454 महिलायें हैं। कूल साक्षरता दर: 


द 46 उत्तरी अक्षांश तथा 807' पूर्वी देशान्तर में स्थित है। इसके उत्तर में हमीरपुर तहसील 
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. 44.25 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता दर 57.39 प्रतिशत व स्त्री साक्षरता दर 24.70 प्रतिशत 


है । अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 20.8 प्रतिशत है | कुल 408 गाँव हैं 
जिसमें 82 आबाद तथा 26 गैर आबाद हैं | इस विकास खण्ड में कूल 54 गाँव पंचायतें तथा ' 
0 न्याय पंचायतें हैं। इस विकास खण्ड से अध्ययन हेतु चयनित गाँवों का विवरण निम्न है - 


विकास खण्ड स॒मेरपुर 












ग्राम वर्ष 4994 की जनगणना के 
पंचायत का पट पार जनसंख्या 


नाम अनु0 | अन्य योग 
द जाति | पिछड। 


चन्दौखी _[चनदोखी [356 [556 [229 [4 [5959 [उठ ही 


बरदहा-सह | बरदहा-सह | 465 532 [500.8. [08८ |। 
ज 


कलोलीवार [कलौलीतार उक्त द्थि कि खछिकिछ [व्छा 
7 उजनेड़ी उजनेड़ी 950 4973 | 4209.02 | 5छश्या |॥4 
ले आज 
| कुम्हऊपुर | कुम्हऊपुर, | 542 488 446877 [5९ 
| बहरौली 


डांडा बहरौ 
लीदरिया 

















2288 | 4445.77 


मौदहा ततसील --.<य्य्य्र्रः 3 कह 


मौदहा तहसील जनपद मुख्यालय से 32 कि0मी0 दूर दक्षिण पूर्व दिशा मैं 25 


9 


दक्षिण में महोबा जनपद, पूर्व में बाँदा जनपद तथा पश्चिम में राठ तहसील है। इसका क्षेत्रफल 
.._१440.86 वर्ग कि0मी0 है जिसमें शहरी क्षेत्र 6.34 वर्ग कि0मी0 है। मौदहा तहसील में कुल दो 
अविकाय वाल है हक" क्‍ 

4. मौदहा न 

2. मुस्करा 


4.विकास खण्ड मौदहा :- 


मौदहा विकास खण्ड की स्थापना 26 जनवरी 954 को हुई थी | इसका कुल 

क्षेत्रगल 924.4 वर्ग कि0मी0 है | वर्ष 499। की जनगणना के अनुसार यहाँ कि कुल आबादी 
4,7,628 है, जिसमें 93,389 पुरूष व 78,239 महिलायें हैं | अनुसूचित जातियों की संख्या 22.5 
प्रतिशत, पिछड़ी जातियों की जनसंख्या 44 प्रतिशत है। साक्षरता दर 38.90 प्रतिशत है जिसमें 
हि पुरूष साक्षरता 55.28 प्रतिशत व स्त्री साक्षरता 8.95 प्रतिशत है | इस विकास खण्ड में कुल 
424 गाँव हैं जिनमें 4099 आबाद तथा 45 गैर आबाद हैं। यहाँ 76 ग्राम पंचायतें तथा 42 न्याय 
... पंचायतें हैं। मौदहा विकास खण्ड से अध्ययन हेतु लिये गये गाँवों का संक्षिप्त विवरण निम्न है - 


विकास खण्ड मौदहा 


सम्मिलित | वर्ष 4994 की जनगणना के 
ग्राम के नाम जनसंख्या 


7 8 


372. | 935 














ह ह् हु छ् 3 


शागोल ।शणगोल 4543 | 2388 | 4060 43 द 
सिचौली क्‍ 


विकास खण्ड मुस्करा :- 











विकास खण्ड मुस्करा मौदहा तहसील के अन्तर्गत हमीरपुर-राठ मार्ग पर जिला मुख्यालय से 54 
कि0मी0 दूरी पर स्थित है । इसकी स्थापना 40 अक्टूबर 4959 को हुई थी। इसका क्षेत्रफल 
540.4 वर्ग कि0मी0 है | 4994 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 4,04,647 है 
जिसमें 57,444 पुरूष व 47,506 महिलायें हैं। अनुसूचित जाति की संख्या कुल आबादी का 24.3. 
प्रतिशत है । कूल साक्षरता 39.52 प्रतिशत है, जिसमें पुरूष साक्षरता 55.84 प्रतिशत तथा स्त्री _ 
साक्षरता 49.34 प्रतिशत है। कुल 73 ग्रामों में से 55 आबाद व 6 गैर आबाद हैं। यहाँ 34 ग्राम 
पंचायतें तथा 7 न्याय पंचायते हैं। मुस्करा ब्लाक से अध्ययन हेतु चुने गये गाँव निम्नवत है - 


विकास खण्ड मुस्करा 





(4082 | 3540 बज 4826 |462 [० 


; 


| 2002 | 2068 ६ 3807 | 7877 | 2695 





5. | निवादा निवादा 874 | 336 [4367 | 3574 [4355 [7 5 


बान्धुरखुद 
महादेव 


.. राठ तहसील :- 


राठ तहसील जनपद हमीरपुर मुख्यालय से 82 कि0मी0 दक्षिण पश्चिम में 25 


36 उत्तरी अक्षांश तथा 79 34 पूर्व देशान्तर में स्थित है। इसके पूर्व में मौदहा तहसील, दक्षिण 
में महोबा जनपद, उत्तर में जालौन के अलावा पश्चिम दिशां में झाँसी तथा जालौन का क्षेत्र है। 
झाँसी जनपद से धसान नदी तथा जालौन जनपद से बेतवा नदी इस तहसील की सीमा को 
पृथक करती है। यह जनपद की सबसे बड़ी तहसील है जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 4642.05 


वर्ग कि0एमी0 है | इस तहसील में कल तीन विकास खण्ड हैं - 


4. राठ 
4 गोहाण्ड 


3. सरीला 


|. विकास खण्ड राठ :-- 


विकास खण्ड राठ की स्थापना 2 अक्टूबर 4960 को हुई। इसका काल क्षेत्रफल _ 
454.5 वर्ग कि0मी0 है। 499। की जनगणना के अनुसार कल जनसंख्या 82,325 है जिसमें 


44,767 पुरूष व 37,558 महिलायें हैं। अनुसूचित जाति की संख्या कल जनसंख्या का 34. 
प्रतिशत है। इस विकास खण्ड में कुल 86 गाँव हैं जिसमें 6ह6 आबाद व 23 गैर आबाद हैं। यहाँ 
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पर 44 गाँव पंचायते तथा 8 न्याय पंचायतें है। अध्ययन हेतु चयनित गाँवों का विवरण निम्न 


है - 


विकास खण्ड-- राठ 


वर्ष 4994 की जनगणना के 
तार जनसंख्या 
अनु0 | अन्य | सामा 
जाति | पिछड़ा: 












ग्राम 
पंचायत | पंचायत | पंचायत के | 
आरक्षण | सदस्यों 
वर्ग 






।_निहाई निहाई व्थि फिर छि फ्छ ब्य_क्छि 
2 मई मिवई 52 [0 त खिछ [88 ठिल 78 


्ि ४४ कु 
| द 
गोहानी | गोहानी 4487 4660 | 944 
पनवाडी | पनवाडी वाड़ी 


बदनपुरा 


680 
महजोौली,के 


| कल कि डे 842 [96 [9९ 
शक 
मल्हेटा | कछेछा 4359 | 229 | 2607 
5 जलवा नी 
मझगवों | रामगढ़ 4836 | 2877 | 2546 
5 जी 

















वत 


3404 | 4247 








2 विकास खण्ड गोहाण्ड :-- 


विकास खण्ड गोहाण्ड राठ तहसील के अन्तर्गत जनपद मुख्यालय से 95 
कि0मी0 दूरी पर राठ-उरई मार्ग पर स्थित है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 4972 को हुई थी। 
इसका क्षेत्रफल 532 वर्ग कि0मी0 है। 994 की जनगणना के अनुसार यहां की कुल जनसंख्या 
95052 है जिसमें 5339 पुरूष व 43659 महिलायें हैं । अनुसूचित जाति की संख्या कुल 
जनसंख्या का 28 प्रतिशत है। कुल साक्षरता दर 40.48 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता 59.95 
.. प्रतिशत व महिला साक्षरता 47.43 प्रतिशत है। कुल 88 गाँवों में 73 आबाद व 45 गैर आबाद 
हैं। यहाँ 48 ग्राम पंचायतें व 9 न्याय पंचायतें हैं। इस विकास खण्ड से अध्यन हेतु जिन गाँवों 
का चयन किया गया वे निम्न हैं। 


विकास खण्ड गोहाण्ड ० क्‍ 
वर्ष 4994 की जनगणना के | मर 
पार जनसंख्या पंचायत | पंचायत | पंचायत के | 


अनु0 | अन्य | सामा | योग | आरक्षण | सदस्यों की | 
जाति | पिछड- संख्या... 


।__ज्नरिया उनरिया [हक खिछ कि स्किजिछ किला 


ननंदा ननदा 280 4207 | 434 


धनोौरी धनौरो 2226  |09 | 3256 | 4426 के 
धनौरा 


[5_ 
चिल्ली, 


के 2784 4668 | 2044 | 08८. 


9 विरा 7 किरा 70 (8्ष (छ शशि छ किट 
[पवई  पिवई [30 243 582 











3. विंकास खण्ड सरीला :- 

यह विकास खण्ड जिला मुख्यालय से 446 कि0मी0 दूर राठ तहसील मे स्थित 
है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 4959 को हुई थी। इसका क्षेत्र फल 654.2 वर्ग कि0मी0 है। वर्ष 
. 4994 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 90,53 है जिसमें 49,245 पुरूष व. 
40,.938 महिलायें हैं। अनुसूचित जाति कि आबादी कुल जनसंख्या का 25.3 प्रतिशत है। 50.03 
प्रतिशत पुरूष व 44.78 प्रतिशत महिलायें साक्षर हैं। कुल 84 गाँवों में 66 आबाद व 49 गैर 
आबाद हैं। यहाँ कुल 42 ग्राम-पंचायतें व 9 न्याय पंचायतें हैं। सरीला विकास खण्ड से अध्ययन 
हेतु लिये गये गाँवों का विवरण निम्न है - क्‍ 

विकास खण्ड-- सरीला 











सम्मिलित 
ग्राम के नाम 


ष॑4994 की जनगणना के ग्राम 

अनुसार जनसंख्या पंचाय | पंचायत | पंचाय |. 

योग - | त का | आरक्षण 
वर्ग 
कोड 


| मंगरो | मगरौल, 3 4543 [255 [०५ 47 
िबय। रिगवारा | क्‍ 
कला. बा; द 
हर 
भेडी | भेड) डाडा 4437 [| 2080 | 5 
डाडा 


8 जरिया जिरिया 6072 7 ० छ् ड्ल ियण| 


क0 
सं0 
























2) 


जनपद कि प्रमुख समस्‍यायें :- 


किसी भी जनपद के विकास में अनेक कारकों का योगदान होता है जैसे - 


भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, शिक्षा का स्तर, भूमि कि बनावट आदि। इन प्रत्येक कारकों... 
के सन्दर्भ में जनपद कि स्थिति पिछड़ी हुई है जिसके चलते इसे अनेक समस्याओं का सामना 
.. करना पड़ रहा है। हमीरपुर जनपद की प्रमुख समस्‍यायें निम्नलिखित हैं- 


4. 


॥० 


बाढ़ की समस्‍या :- जनपद कि प्रमुख नदियों यमुना, बेतवा, केन, 
धसान, वर्मा, चन्द्रावल तथा उर्मिल में वर्षा ऋतु में आने वाली बाढ़ से भारी तबाही 
होती है। नदियों की गहराई अधिक होने से इनके जल को आसानी से सिंचाई 
कार्यों हेतु प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। सिंचाई कार्यों के लिये केवल पम्प 
कैनाल ही उपयोगी हो सकते हैं। किन्तु धनाभाव के कारण पम्प कैनालों का निर्माण... 


सम्मव नहीं हो पाता है । 


-. सिंचाई कि समस्या :- हमीरपुर के कुरारा विकास खण्ड का कुछ क्षेत्र . 


तथा राठ, मुस्करा एवं गोहाण्ड का कुछ भाग नहरों द्वारा सिंचित है। शेष भाग में 
नहरें न होने के कारण सिंचाई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती जिससे 
किसानों को कृषि हेतु वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। 


जनपद के विकास खण्ड राठ, मौदहा तथा मुस्करा के कुछ क्षेत्रों में नलकूप 


सफल नहीं है क्योकि जमीन के अन्दर पत्थर है तथां पर्याप्त मात्रा में भूगभीर्य जल भी उपलब्ध . 

नही है। जनपद के विकास खण्ड सुमेरपुर, करारा एवं मौदहा में बेतवा, यमुना एवं केन नदियों 
पर लिफ्ट कैनाल बनाई गयी है। किन्तु पर्याप्त मात्रा में विद्युत आपूर्ति न होने के कारण लिफ्ट 

...कैनाल भी पूरी क्षमता से नहीं चल पाते। ५ 


3. 


उद्यमिता का अभाव :- जनपद में उद्यमिता का अभाव है जिस कारण 


यहाँ की 82 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर रहती है। जनपद में कोई भी वृहद 


उद्योग स्थापित नहीं है। जो भी मध्यम उद्योग शासकीय ऋण य सहायता पर. 


स्थापित किये गये वे अंधिकांशतया छूट कि धनराशि प्राप्त करने के बाद बीमार. 
घोषित कर दिये गये।* उद्योग मालिकों का मुख्य उद्देश्य ऋण प्राप्त कर छूट की 
धनराशि प्राप्त करना होता है न कि उद्योग चलाना। अतः यह योजना जनपद में 
प्रभावी नही सिद्ध हो रही है।' 


श् 


पेय जल संकट :- जनपद में भूगर्भीय जल स्तर बहुत नीचे होने के कारण 


पेय जल का संकट है । मार्च से जुलाई के बीच कुओं और हैण्ड पम्प खुल जाते है। 


हा 


निरक्षरता :- निरक्षरता हमीरपुर जनपद की एक बहुत बड़ी समस्या है यद्यपि 

. शासन की नीतियों के अनुरूप हर दो कि0मी0 की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय 
स्थापित किये गये हैं तथापि अशिक्षा के कारण बालकों की शिक्षा पर कम ही ध्यान 
दिया जाता है। 


छः 


अन्न प्रथा :- हमीरपुर के किसान प्रमुख रूप से जमीन से रबी और खरीफ ह 
दो फसल ही ले पाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि मार्च-अप्रैल में रवी की फसल 
करने के बाद जानवर खेतों मे चरने के लिये छुट्टा छोड़ दिये जाते हैं। अत 
फसलो की रखवाली करना मुश्किल हो जाता है। अतः किसान जायद की फसल 
नहीं ले पाते। 


शोध परिकल्पना :- 


प्रशासन के सिद्धान्त का एक सर्वमान्य तथ्य यह है कि यदि शक्तियों और कार्यो 
'का केन्द्रीय करण किया जाय तो शिराओं में रक्‍ताल्पता, कार्य में अक्षमता और शासन में. 
निरंकुशता की प्रवृत्तियों के पनपने की संभावना बढ़ जाती है। किन्तु इसके विपरीत यदि _ 


+ कलम कल नननननननलन अमरपकलनन-नलनकन- मत ससकलननन.. 


4... सामाणार्थिक समीक्षा जनपद हमीरपुर वर्ष 2000-2007 अर्थ एवं संख्या अधिकारी 
कार्यालय द्वाया प्रकाशित ग्र0 4. 
2. वही / 


शक्तियों एवं कार्यों का विकेन्द्रीकरण किया जाय तो इसके विपरीत परिणाम मिलने की संभावना 

बढ़ जाती है। चुंकि भारत मे गाँव व ग्राम पंचायते प्रशासन कि सबसे छोटी आधारभूत इकाइयाँ 
हैं, अतः यदि इन्हे शासन में सक्रिय साझीदार बनाया जाय तो इससे कुछ सहज सकारात्मक 
परिणाम प्राप्त प्राप्त किये जा सकते हैं |भारत में 73 वे संविधान संशोधन के बाद विभिन्‍न राज्यों 
..ने इसके अनुरूप अपने पंचायत अधिनियमों के माध्यम से इसी प्रकार के स्थानीय शासन की 
. इकाइयाँ “पंचायत राज” व्यवस्था के अन्तर्गत स्थापित करने का प्रयास किया है। इस व्यवस्था 
की सफलता से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में निम्नलिखित परिवर्तन अथवा उपलब्ियाँ 
अपेक्षित हैं - क्‍ 


किसी क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं एवं उनके समाधान हेतु उपलब्ध स्थानीय संसाधनों 
का जितना अच्छा ज्ञान स्थानीय लोगो को होता है, उतना शीर्ष नेतृत्व को नहीं होता। 
निर्णय का पर्याप्त अधिकार मिलने पर वे स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई एवं प्रदूषण 
आदि अनेक समस्याओं का अपने स्तर पर अधिक अच्छी तरह निराकरण कर सकते हैं| 


.. 2. स्थानीय शासन का एक लाभ यह होता है कि स्थानीय शासन के मुद्दे स्थानीय स्तर 

के होते हैं जिसमें लगभग क्षेत्र के हर नागरिक की अभिरूचि होती है। स्थानीय 
राजनीति एवं निर्वाचन में जन सहभागिता राज्य अथवा केन्द्र स्तरीय मुद्दों व निर्वाचन 
की तुलना में अधिक होती है। परिणाम स्वरूप ग्राम पंचायतों नागरिकों के राजनीतिक क्‍ 
प्रशिक्षण की बेहतर पाठशाला साबित हो सकती है। यहाँ की राजनीतिक गतिविधियां 
व्यक्ति के राजनीतिक सामाजीकरण को बढावा देते हुये राजनीतिक सहभागिता व 
राजनीतिक चेतना में वृद्धि कर सकती है। 


3. भारत में सामाजिक व जातीय स्तरीकरण के कारण जात-पात की बुराई एक बडे 
. समस्या रही है | 73 वें संविधान संशोधन द्वारा दलितों एवं पिछड़ों को ग्राम पंचायतों मैं 
.. दिये गये आरक्षण से इस बुराई के साथ-साथ गाँवों में सामन्‍्ती दबदबे वाली मानसिकता 
. का शमन कर सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक परिवर्तन को बढावा मिलेगा। 


4. दलितों और पिछड़ों की ही भाँति भारत की आधी आबादी महिलाओं को भी पंचायतों में 
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आरक्षण दिया गया है। इसकी अपेक्षा की जाती है कि महिलाओं की दशा में अपेक्षित 
सुधार आयेगा शासन में उनकी भागेदारी व स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी जिससे 
उन पर होने बाली उत्पीड़क कार्यवाहियाँ कम हो सकेंगी। 


5. केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक स्तर पर विकास की अनेक योजनायें संचालित। की 
जाती हैं। इन योजनाओं में से कछ छोटी व मंझोली येजनाओं को ग्राम पंचायतों के 
माध्यम से संचालित कर गाँवों के विकास की बेहतर व्यवस्था की जा सकती है। इन 
याजनाओं के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने के लिये भी 
कारगर उपाय किये जा सकते हैं। : द 


चूंकि नई पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में पंचायतें अपना एक. 
कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं व मई जून 2000 में दूसरे कार्यकाल हेतु निर्वाचन हो चुका है अतः 
अब यह अनिवार्य हो गया है कि पंचायतों के पहले कार्यकाल का मूल्यांकन कर उपर्युक्त कदमों 
में इनके कार्यकाल की उचित समीक्षा की जाय। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में इसी उद्देश्य से हमीरपुर 
जनपद में ग्राम-पंचायतों के प्रथम कार्यकाल का विश्लेषण कर सन्दर्भित प्रश्नों की समीक्षा का. 
: प्रयास किया गया है। इस सन्दर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयत्न क्‍ किया 
गया हैं, जैसे - 


4. उपर्युक्त लक्ष्यों के सन्दर्भ में ग्राम पंचायतों की भूमिका कितनी सफल रही है कितनी 
असफल। 
2. पंचायतों के कार्य करण में किस प्रकार की समस्‍यायें आयीं है। 
3. क्‍या पंचायतों को और अधिक अधिकारों की अपेक्षा है। 
4. पंचायतों को प्राप्त वित्तीय संसाधन पर्याप्त है अथवा नहीं | 

5. वर्तमान पंचायत प्रणाली को और अधिक बेहतर बनाने के लिये इसमें किन संशोधनों.. 
.. सुधारों की आवश्यकता है। क्‍ क्‍ क्‍ क्‍ 
इन सन्दर्भ प्रश्नों की विवेचना पंचायत व्यवस्था को और अधिक सक्षम तथा 

कारगर बनाने हेतु सुझाव देना इस शोध प्रबन्ध का मुख्य उद्देश्य है। 


शोध पद्धति :- 

प्रस्तुत अध्ययन में हमीरपुर जनपद की तीन तहसीलों क्रमशः हमीरपुर,, मौदहा 
. एवं राठ के सात विकास खण्डों में स्थित 394 ग्राम सभाओं में से प्रत्येक विकास खण्ड से 
0-40 ग्राम सभाओं को अध्ययन हेतु नमूने के रूप में चयनित किया गया है। इन गाँवों का 
चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति से किया गया। तत्पश्चात इन गाँवों के केवल ग्राम प्रधानों 
तथा पंचायत सदस्यों का साक्षात्कार,, साक्षात्कार अनुसूची विधि से किया गया। ग्राम पंचायतों 
की कार्यप्रणाली के अध्ययन हेतु पर्यवेक्षणात्मक प्रणाली का प्रयोग किया गया है। विभिन्‍न तथ्यों. 
'के संकलन हेतु प्राथमिक तथा द्वितीयक श्रोतों का प्रयोग किया है। आँकड़ों के विश्लेषण एवं... 
. उनसे निष्कर्ष निर्धारण हेतु सांख्यिकी पद्धति का भी प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त 
भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विषय को दर्शाने हेतु ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग. किया 
गया है। 





अध्यायः- दो. 








भारत में ग्राम और ग्रामीण प्रशासन का अस्तित्व प्राचीन काल से रहा है। गाँव 
हमारे सामाजिक एवं आर्थिक जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई रहे हैं। ये प्राचीन काल से ही 
प्राकृतिक रूप से प्रशासन की प्रारम्भिक क्षेत्रीय इकाइयों का निर्धारण करते रहे हैं। प्राचीन काल है 
से ही ग्राम प्रशासन की सशक्त एवं उन्‍नत परम्परा रही है, अतः भारत में ग्रामीण प्रशासन के 
विकास का उल्लेख करने के लिये अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे दो भागों में विभाजित 
. कर सकते है - 
4. स्वतंत्रता पूर्व ग्रामीण प्रशासन 
2. स्वातंत्रेतर भारत में ग्रामीण प्रशासन का विकास 





स्वतंत्रता पूर्व ग्रामीण प्रशासन :- 


द स्वतंत्रता पूर्व भारत के ग्रामीण प्रशासन के विकास के सन्दर्भ में वैदिक काल की 
स्थिति से लेकर ब्रिटिश भारत काल तक ( 45 अगस्त 4947 से पूर्व तक) इसके विकास क्रम का _ 
लेखा-जोखा सम्मिलित किया जाता है - 


 प्रार्चीन चीन काल में ग्रामीण प्रशासन :- 


डर सर्वप्रथम वैदिक साहित्य में ग्राम॑शब्द का उल्लेख मिलता है,जहाँ ग्रामोंके समृद्धि 
के लिये प्रार्थना की गई है। वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन के लिये उत्तरदायी प्रमुख 


प॒ 


6. ऋरगेद 7,774,77 तथा 5,“54,28 . (#ण्डल स॒क्‍त मंत्र) भाष्यकार वेंकट माधव 
विश्वेश्वरनान्द वैदिक शोध-संस्थान होशथियार पुर 7964 
2. वही 7,44,70 , 0,//652,77 , 70/707/57 
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अधिकारी ' 'ग्रामणी” कहलाता था।' ग्रामणी का जिस रूप में परिचय प्राप्त होता है वहमहत्वपूर्ण , 
है। वह प्रमुख रत्नियों में होता था। गाँव की चोर, डाकुओं एवं राज्य कर्मचारियों से पित्तुवत रक्षा: 
. करना उसका प्रमुख कर्तव्य था। वह गाँव के लोगों पर अर्थदण्ड लगा सकता था। वहीं ग्राम 
सभा की बैठकें आहूत करता था और प्रत्येक सभा अपना विधान स्वयं बनाती थी। ग्राम सभायें 
स्वनिर्मित विधान में संशोधन भी कर सकती थी। डा० जायसवाल के अनुसार वह गाँव का नेता 
होता था और राज्याभिषेक समारोह में गाँव के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेता था| सामान्य रूप 
से ग्रामणी राजा द्वारा नामित व्यक्ति होता था किन्तु प्रौ0 मैकडोनल्ड का कहना है कि : 
“ग्रामणी” का पद कभी वंशानुगत , कभी नामित तो कुछ समय निर्वाचित रहा होगा। वास्तव में 
.. इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट प्रमाण नही है। इस सम्बन्ध में डा0 बनर्जी का मानना है कि वैदिक 

काल में मौलिक रूप से गाँव स्वायत्त-शासी संस्थायें थे और वे केन्द्रीय नियन्त्रण से मुक्त थे। 
_ “ग्रामणी” और दूसरे ग्राम पदाधिकारी ग्राम समुदाय द्वारा नियुक्त किये जाते थे और वे उन्ही के 
प्रति उत्तरदायी भी होते थे। उत्तर वैदिक काल में, प्राचीन भारत के लगभग हर काल. में, | 
स्थानीय शासन की स्वायत्तशासी इकाइयों के रूप में गाँवों का उल्लेख मिलता है। 


मध्य काल ६-- 


द पं० जवाहर लाल नेहरू का मानना है कि मध्य काल में भारत विदेशी आकमणों 
से युद्ब और विनाश, विद्रोह और उनके कर दमन का माहौल बना और नये विदेशी शासक मुख्य 
रूप से सैन्य शक्तियों पर निर्भर करंते थे किन्तु ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की निरन्तरता बनीं 
रही किन्तु कुछ लोगों का यह मानना है कि इस काल की शासन व्यवस्था में नगरों पर 
अधिक ध्यान दिया गया और पंचायतों की शक्तियाँ क्षीण हुई ।" मुगल काल में जमीन्दार व. 
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7. तेत्तिरीय संहिता (2,/5,4,५4/ (काण्ड प्रषाठक, अनुवाक मत्र/ सायण भाष्य 
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2. डा0 के पी0 जायसवाल हिन्दू प्ोलिटि!: तृतीय एडीशन ग्र0 75 
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4. अमथ नाथ बनर्जी “पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन एनिश्िएन्ट डन्डिया: गए 289... 

5... एप जवाहर. लाल नेहरू 'डिस्कक्री आफ़ ड्न्डिया” 07 संस्करण ग्र6 262-263.... 


6... पी0० सरन 'प्रोविन्सियल गवनमेन्ट आफ द गुयल्स” इलाहाबाद 794॥, ग्र0 79. 
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'जागीरदारी प्रथा के विकास से ग्राम पंचायतों का पतन हुआ। इस व्यवस्था में समृद्ध _ 


किसान या तो स्वयं कर लेकर या अपने ऐजेन्टो से कर वसूल कर ग्रामीणों पर 
. नियन्त्रण करता था। व्यवहारतः इन्ही जमीन्दारों या जागीरदारों द्वारा पंचायतों के 
क्रियान्वयन के क्रियाकलाप सम्पन्न किये जाते थे। 


द किन्तु इस काल में हिन्दू राजाओं के यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय 
शासन विकसित बना रहा।' शिवाजी के शासन काल में शासन व्यवस्था में पर्याप्त 


सुधार हुआ। अष्ट प्रधान योजना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण था| इस काल में पाटिल द 
ग्राम प्रधान के रूप में ही कार्य करता रता था। कलकरणी उनका लिपिक होता था जो 


सामान्यता ब्राम्हण होता था। 






भारत में ब्रिटिश जाति के आगमन और ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन की _ क्‍ 


स्थापनां के बाद से भारत के प्राचीन ग्रामीण स्वायत्तता के युग का अन्त हो जाता है। ब्रिटिश 
शासन की स्थापना के साथ ही भारत के लोकप्रिय संस्थाओं में निहित समस्त शक्तियाँ भारत के 


गवर्नर जनरल व अन्तिम रूप से ब्रिटिश संसद में केन्द्रित कर दी जाती है। चुँकि अंग्रेज है 
भारतियों को अशिक्षित एवं स्वशासन के लिये अयोग्य मानते थे इसलिये शासन के किसी भी 
स्तर पर शासन में उन्हे भागीदारी नहीं दी गई। किन्तु कालान्तर में केन्द्र पर शासन के बढ़ते 


हुए कार्यभार को देखते हुये स्थानीय शासन के स्थापना की आवश्यकता हुई तो सर्वप्रथम 4793 


िवलन सन लनन कनकल«्पपक #लममकमज/ जग करन» का+-०++.५ ५३५५५५+५ी मा -आ कक जमककमनप++- ७क७म»्मवकक.' 


7. अवध नाययण दुढे “नयी फ्चायत व्यवस्था: मिश्रा ट्रोडिंय कार्पोरेशन वाराणसी 2002 
प्र0. 6 द क्‍ क्‍ 
4. ए0 के० गजूमदार और भवर सिह (प्रम्पा) /हिस्टोरिश्ल एण्ड कल्चरल डे वलपमेंन्ट ऑफ 
.. फप्चायती राज: राधा प्रकाशन नई दिल्‍ली 7997 ग्र0 47 
3. ए0 के० यजूमदार एवं मंवर सिह; पूर्वोक्‍ति ग्र0 50 


ईस्ट इण्डिया कम्पनी और ब्रिटिश शासन काल में पंचायती 
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के चार्टर अधिनियम द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में निगम प्रशासन की स्थापना की 
गई।* किन्तु ये संस्थायें न्‍न्यूनाधिक सरकारी संस्थायें ही थी। इस अधिनियम के द्वारा 
गवर्नर जनरल को इन तीन महानगरों के लिये शान्ति दण्डाधिकारियों की नियुक्ति का _ 
अधिकार दिया गया जो कि सफाई, सड़को की मरम्मत व पुलिस पर आने वाले खर्चो 
के लिये क्षेत्र के मकानों और भूमि पर कर आरोपित कर सकते थे।'* बाद में गैर 
_ प्रेसीडेन्सी नगरों में निगम प्रशासन प्रारम्भ करने के लिये इसी प्रकार के कदम उठाये 


...._गये। पहला निगम अधिनियम 4842 में बंगाल के लिये पारित किया गया। इसी प्रकार 


: दूसरा अधिनियम 4850 में इस प्रावधान के साथ पारित किया गया कि इसे किसी भी 
नगर पर केवल स्वैच्छिक आधार पर लागू किया जा सकता है। इस अधिनियम को 
. बम्बई, बंगाल, मद्रास और यू6पी0 प्रान्‍्तों के अनेक नगरों पर लागू किया गया। इस 
अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष करारोपण का प्रावधान किया गया था। क्‍ 


ब्रिटिश काल में आधुनिक अर्थो में गाँवों का वास्तविक विकास 4863 में शाही 
: सैनिक सफाई आयोग के प्रतिवेदन के आने के बाद प्रारम्भ हुआ। इस प्रतिवेदन में गाँवों की .. 
: गन्दी स्थिति का उल्लेख करते हुए वहॉ सफाई पर ध्यान देने की ओर संकेत किया गया था |. 
. इसके बाद ही अनेक प्रान्तों में ग्रामीण सफाई अधिनियम पारित किये गये। द क्‍ 


लार्ड मेयो का प्रस्ताव 4870 :-- 


. लार्ड मेयो के प्रस्ताव पर आधारित आर्थिक विकेन्द्रीकरण की योजना ग्रामीण 
क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन के विकास का पहला महत्वपपूर्ण प्रयास था। इस प्रस्ताव के 
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द्वारा भारत सरकार ने प्रशासन के कुछ विषय प्रान्तीय सरकारों को हस्तान्तरित किये जिनमें द 
.. शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सड़कों का विशेष उल्लेख था। प्रान्तीय सरकारों को जितनी 
आवश्यकता थी उससे कम अनुदान की व्यवस्था की गई तथा यह उल्लेख किया गया कि शेष 
खर्चे के लिये वे स्थानीय करों पर निर्भर करेगें | इस प्रस्ताव के सन्दर्भ में 4874 में बम्बई, बंगाल 
पंजाब और यू6पी0 प्रान्तों के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये स्थानीय स्वायत्त-शासन हेतु अधिनियम 
पारित किये गये। संक्षेप में इन अधिनियमों के प्रमुख उपबन्ध निम्नलिखित थे - 


4. विद्यमान समाप्त प्राय व्यवस्थाओं का विधायन कर दिया गया था और इन्हे इन विषयों 
पर आने वाले व्यय का वहन करने हेतु बढ़ा दिया गया था। 

2. एक जिले के लिये समितियों का गठन किया जाना था। 

3. सभी सरकारी और गैर सरकारी पदाधिकारियों के मनोनीत किये जाने की व्यवस्था थी। 

4. सभापति सरकारी व्यक्ति होना था। 


लार्ड रिपन प्रस्ताव 7882 :- 


ब्रिटिश भारत में ग्रामीण स्वायत्त शासन के विकास के सन्दर्भ में अगला मील _ 
"का पत्थर था लार्ड रिपन 48 मई 4882 का प्रस्ताव। लार्ड रिपन ने स्थानीय शासन के सम्बन्ध _ 
में इस प्रस्ताव में जो सुझाव दिये वे निम्नांकित थे - 


4.. ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को महत्व दिया जाये। अधिक से अधिक तालुका अथवा 
तहसील का क्षेत्र एक स्थानीय मण्डल अथवा बोर्ड के अधीन रखा जाय और प्रत्येक 
स्थानीय बोर्ड अपने जिले के नियन्त्रण में रहेंगे | 

2, ... प्रस्ताव में गैर-सरकारी बहुमत का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था और सभी नामित 

सदस्यों की संख्या एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती थी। यह भी स्वीकार किया 
गया था कि जहा तक सम्भव हो निर्वाचन का सिद्धान्त कियान्वित किया जाये और 
निवचिन ्वाचन की प्रत्येक सम्भव प्रणाली का प्रयोग किया जाये। । 


न्‍पलल««इकक+- ५ अ+नमन--.> का ++रजकनलप+»५मअपंननम 
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7... ए0 के० गजुमदार एवं मंवर सिल पूर्वोक्‍्ता एृ० 52 पर उद्धत/ 
... 2... श्री राग माहेश्वरी भारत में स्थानी शासन ओरियन्ट लॉयमैन: बस्बरई 7974, ग्र0 23 





3. स्थानीय संस्थाओं के अध्यक्ष यथासम्भव निर्वाचित और गैर सरकारी व्यक्ति हो क्योकि 
इसके बिना गैर सरकारी सदस्यों को अपने मताधिकार तथा उत्तरदायित्व वास्तविक नहीं 
प्रतीत होगें । क्‍ 
4... स्थानीय संस्थाओं पर सरकार का नियन्त्रण भीतर से न होकर बाहर से हो और क्‍ 
साधारणतया इस नियन्त्रण का स्वरूप मैत्रीपूर्ण परामर्श तक ही सीमित रहे। सरकार 
स्थानीय संस्थाओं पर नजर रखे किन्तु उन्हें आदेश न दे। सरकारी हस्तक्षेप तभी हो क्‍ 
जब कोई संस्था अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करे | 
- 5. स्थानीय सेवायें स्थानीय संस्थाओं के अधीन हो और उनमें काम करने वाले सरकारी क्‍ 
. कर्मचारी अपने आपको संस्था का सेवक समझें, स्वामी नहीं। 
6... स्थानीय संस्थाओं के अपने यथेष्ट तथा विकासशील आर्थिक साधन हो और अपना बजट 
बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता हो। 
7. स्थानीय संस्थाओं में योग्य व्यक्तियों को लाने के लिये इन संस्थाओं के सदस्यों को 
_ रायबहादुर, राय साहब आदि उपाधियों से विभूषित किया जाये। 


द यद्यपि रिपन के ये प्रस्ताव उदारवादी थे किन्तु इनके कियान्वयन में उदारता का परिचय 
. नही दिया गया। नौकरशाही इसके मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा बनी रही। फिर भी इस प्रस्ताव के 
. आधार पर स्थानीय निकायों की स्थापना की गई। इन निकायों में दो तिहाई सदस्य 

 गैर-सरकारी होते थे जिन्हे अपने नामांकन के लिये जिला मजिस्ट्रेट पर निर्भर करना पड़ता था। 


संयुक्त प्रान्त और पंजाब के ग्रामीण बोर्डों को छोड़कर जिला मजिस्ट्रेट सभी ग्रामीण बोर्डों का 
. चेयरमैन होता था। 


इस प्रस्ताव के आघार पर दविस्तरीय जिला बोर्ड स्थापित किये गये। सबडिवीजन या. 
तहसील स्तर पर उप जिला बोर्ड का गठन किया गया। सब डिवीजन तालुका या तहसील का 
बड़ा से बड़ा क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के आधीन रखा गया तथा जिला बोर्ड को ही समन्वय कर्ता 
माना गया।' असम, मध्य भारत तथा मद्रास को छोड़कर सभी प्रान्तो के जिला बोर्डों को सीमित 
अर्थ सम्बन्धी तथा स्थानीय सरकार के सभी भी कार्य सौपें गये । क्‍ 
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7. हरिश्चन्द्र शर्मा “भारत में स्थानीय प्रसाशन': कालेज ढुक डिपो जयपुर 7968 ग्र0 63... 


. विकेन्द्रीकरण आयोग (4909) :-- 


4904 से 4970 तक भारत सचिव के पद पर रहे विस्कॉउन्ट मोरले भारत में 


.. केन्द्रीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखकर चिन्तित थे और उन्होने इस मामले को गम्भीरता 

_ से लिया। अतः उन्होने इस सम्बन्ध में विचार हेतु चार्लस्स हॉबहाउस की अध्यक्षता में 4907 में 

शाही विकेन्द्रीकरण आयोग का गठन किया। इस आयोग को प्राचीन भारतीय ग्राम पंचायतों की 

व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से जनता के विचार भी जानना था। इस आयोग ने 
स्थानीय शासन के सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिये 


हा 


अनशन 'जमनकान्‍कनन८तन्पतानमण, 


(३. &7 





गाँवों को स्थानीय शासन की आधारभूत इकाई माना जाय और प्रत्येक गाँव में 
पंचायत हो। नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका का निर्माण किया जाये। 


स्थानीय निकायों में निर्वाचित सदस्यों का पर्याप्त बहुमत हो। 


नगरपालिका अपना अध्यक्ष चुने किन्तु जिलाधीश को स्थानीय जिला बोर्ड का अध्यक्ष 
बना रहना चाहिये | 

नगरपालिका को आवश्यक सत्ता प्रदान की जानी चाहिये जिससे वे कर निर्धारण 
कर सके. और न्यनूतम धनराशि को संरक्षित कोष में जमा करके अपना बजट बना 
सकें। क्‍ 


बड़े नगरों को एक पूर्णकालिक नामित अधिकारी की सेवायें उपलब्ध कराई जाँय। 


स्थानीय निकायों का अपने कर्मचारियों पर पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिये, केवल नौकरी 


की सुरक्षा की दृष्टि से कछ पूर्वापाय किये जा सकते हैं। 


स्थानीय निकायों पर बाहरी नियन्त्रण, परामर्श सुझाव और लेखा-परीक्षण तक 
सीमित होना चाहिये । 


नगर पालिकाओं की ऋण लेने की शक्ति पर सरकार का नियन्त्रण बना रहना 


चाहिये और नगर पालिका की सम्पत्ति को पटटे पर देने अथवा बेंचने के लिये 
सरकार की पूर्व स्वीकृति ली जानी चाहिये | क्‍ 
प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व नगर पालिकाओं पर होना चाहिये, यदि वह चाहे 


अथवा उसके पास साधन हो तो वह कुछ धन माध्यमिक विद्यालयों पर भी खर्च 
करे | 


४७७0७७॥७७७॥७॥७॥७/७//॥/एएश॥७॥४७७७७७७७७७७७॥७॥७॥७७े४ं/ए"एश/शआश//शशआआआाआंआआ७ााण भा आल अल इन नल नकफी नी क तीज अमल डक नकल पीजी सन अफकक क नक जज न फ जल बीज न जननी फजिनकी मिमी अ जी अकक जल तीज कलम वली अमल न नानक नील ओ अमन पलक क न नकद ली मिड लक नीली (हलन्‍लनकतक-लला- कक नस पक अकारातक कलम, 


श्रीराम महेश्वरी पूर्वोक्‍तः ग्र0 24 


9. जिला तथा उपजिला बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन ग्राम पंचायतों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप 

क्‍ से हों और नगर पालिका के सदस्य करदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हों । 

40. आयोग इस पक्ष में था कि पंचायतों को कुछ न्यायिक कार्य भी सौपें जाँय जिससे 
.._ कि नियमित न्यायालयों का भार कुछ हल्का हो सके।' 


आयोग ने पंचायतों की आय के निम्न स्रोतों का भी अनुमोदन किया 

4. गाँवों में स्थानीय बोर्डों के उद्देश्य के लिये भूमिकर का एक भाग दिया 
जाना | 

2. कलेक्टर अथवा जिला बोर्ड द्वारा विशिष्ट स्थानीय विषयों में सुधार के 
उद्देश्य से विशेष अनुदान दिया जाना। 

3... गाँवों को जिन बाजारों एवं तालाबों आदि का प्रबन्धन सौपा गया है उनसे 

क्‍ प्राप्त आय | क्‍ 

4... पंचायत के समक्ष लाये जाने वाले दीवानी मामलों पर मामूली शुल्क 
लगाकर [ क्‍ 


इस आयोग की सिफारिशें दूरगामी थी और गाँवों के हित संवर्द्धन के उद्देश्य 
से प्रेरित थी इस आयोग के रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद ही वास्तविक रूप से भारत में 
गाँवों के महत्व को पहचाना गया । 


भारत सरकार प्रस्ताव 45 :- 


4945 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया था कि. 
द प्रान्तीय सरकारों के काम का जो बोझ अधिकारों के केन्द्रीकरण के कारण बढ़ गया है, वे 
सरलतापूर्वक स्थानीय संस्थाओं को हस्तान्तरित करके कम किया जा सकता है। बंगाल की 
चौकीदारी पंचायतों को, मद्रास, बम्बई की स्वास्थ्य समितियों को, मध्य प्रान्त और संयुक्त प्रान्त 
की ग्राम पंचायतों को तथा पंजाब एवं स्थानीय फण्ड संगठनों को कुछ अधिकार तथा साधन 


7. रिपोर्ट ऑफ रॉयल कमीशन आन डिसेन्ट्रलाइजेशन (॥907) ग्र0 247 
2. वली ग्र0 244 


दिये जायें जिससे वे बराबर अपना संगठन कर सकें। प्रस्ताव में आगे सिफारिश की गयी थी कि 
किसी भी स्थान में जहाँ कोई भी योजना लोगों के सहयोग से कार्यरूप में परिणीत हो सके, 
उसका पूरा-पूर प्रयोग प्रान्तीय सरकार की स्वीकृति के आधार पर किया जाय। इस योजना की 
सफलता के लिये इस प्रस्ताव में निम्न सुझाव दिये गये थे द 
4. योजना का प्रयोग चुने हुए गाँवों में हो जहाँ लोग इससे सहमत हों । 
2... पंचायतों को प्रशासकीय और न्यायिक कार्य करने चाहिये। 
3. जहाँ आवश्यक हो वहाँ विधायन की आज्ञा दी जाय । 
4... जहाँ स्वास्थ्य समिति, शिक्षा समिति आदि प्रशासकीय समितियाँ हो उन्हें उन ग्राम 
पंचायतों मे सम्मिलित कर दिया जाये, जहाँ वे स्थित हों । 
5. पंचायतों को प्रान्तीय नियन्त्रण वाले कर उठाने का अधिकार दिया जाये।. 
. 6. पंचायतों और दूसरी प्रशासनिक संस्थाओं के सम्बन्ध की पूर्ण व्याख्या करनी चाहिये | 
यह प्रस्ताव भी क्रियान्वित नहीं हो सका और पूरी योजना कागजी शेर बनकर रह 


गई | 


ब्रिटिश सरकार की 4947 की घोषणा :- 


20 अगस्त 49॥7 को भारत मंत्री ई0 एस0 माण्टेग्यू ने ब्रिटिश कामन सभा में 
सरकार की ओर से भारतीय नीति सम्बन्धी यह घोषणा की कि सम्राट के सरकार की नीति, 
जिससे भारत सरकार पूर्णतः सहमत है, यह है कि शासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों का. 
सम्पर्क उत्तरोत्तर बढ़े और स्वायत्तशासी संस्थाओं का कमिक विकास हो, जिससे ब्रिटिश | 
साम्राज्य के विभिन्‍न अंगों के रूप में भारत में कमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो । 

. सके। किन्तु राष्ट्रहित की दृष्टि से यह घोषणा सनन्‍्तोषजनक नही थी। देश के उदारवादी नेता 
भी इससे पूर्ण सन्तुष्ट नहीं थे। इसमें कूछ ऐसी व्यवस्थायें भी थीं जो आत्म-निर्णय और 
उत्तरदायी शासन के सिद्धान्तों के प्रतिकूल थी जैसे शासन प्रणाली का स्वरूप, परिषद में 

. मनोनीत सदस्यों की व्यवस्था, निषेधाधिकार, अध्यादेश जारी करने आदि का अधिकार | क्‍ 
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7. ए0 के० मजूगदार एवं भवर प़िल् पूर्वोक्‍्ति उद्धत प्र/ 60-67. 
2. अवध नारायण ढुढे पूर्वोक्‍त ग्र0 5-76... 


भारत सरकार का प्रस्ताव 498 :- 
ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की प्रगति को तीब्र करने के 

उद्देश्य से व्यवस्थापन की आवश्यकता पर बल देने के लिये मई 4948 में भारत सरकार द्वारा 
. एक अन्य प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया था कि किसी भी स्थिति में ग्राम पंचायत 
व्यवस्था का विकास निगम और ग्रामीण बोर्डों के अधिनियमों से अलग व्यवस्थापन द्वारा द 
सुनिश्चित किया जाना चाहिये।' इस सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकारों को कानून बनाने के निर्देश 
: दिये गये थे जो कि विस्तृत एवं सरल हों” इसी बीच ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 
4949 पारित किया जिसके द्वारा स्थानीय स्वायत्त शासन को लोकप्रिय मंत्रिमण्डल. के नियंन्त्रण 
में एक हस्तान्तरित प्रान्तीय विषय बना दिया गया था। इसके इच्छित परिणाम हुए और ब्रिटिश 
भारत के आठ प्रान्तों में ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिये अधिनियम पारित किये गये - 

4. बंगाल स्वायत्त शासन अधिनियम, 4949 

2... बिहार स्वायत्त शासन अधिनियम, 4920 

3. बम्बई ग्राम पंचायत अधिनियम, 4920 
मध्य प्रान्त और बेरार पंचायत अधिनियम, 4920 द 
मद्रास पंचायत अधिनियम, 4920 क्‍ 
यू0पी0 ग्राम पंचायत अधिनियम, 4920 
पंजाब पंचायत अधिनियम, 4922 
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आसाम स्वायत्त शासन अधिनियम, 4925 

4. इसके अतिरिक्त ब्रिटिश भारत से बाहर 600 के लगभग देशी रियासतें थी। इनमें से कई 
राज्यों में जन आन्दोलनों के बाद राज्य पंचायत अधिनियम पारित किये गये। श्री. 
रामायन प्रसाद ने अपने अध्ययन में विभिन्‍न राज्यों द्वारा पारित अधिनियमों का उल्लेख 
किया है. जो कि निम्न है"... कप दा 

4... कोचीन पंचायत रेगूलेशन एक्ट, 4949 

2. होल्कर राज्य पंचायत अधिनियम, ॥ 920 

7... यवर्नमेंन्ट आफ डन्डिया रिजोल्यूशन 76 मर्द /978, पैय 23 

2 वही पैर 24 क्‍ क्‍ 


3. क्वार्टरली जर्नल आफ द लोकल प्लेल्फ यर्वनमेन्‍्ट इन्स्टीट्यूट इस्यू न0 728 प्र0 452-53 
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ट्रावन्कोर ग्राम पंचायत अधिनियम, 4925 
कोल्हापुर पंचायत अधिनियम, 4926 
बड़ौदा ग्राम पंचायत अधिनियम, 4926 
मैसूर ग्राम पंचायत अधिनियम, 4926 
बीकानेर ग्राम पंचायत अधिनियम, 4928 
करौली ग्राम पंचायत अधिनियम, 4939 


(0 0 “४3 00 0 ५ (० 


हैदराबाद ग्राम पंचायत अधिनियम, 4940 

40. मेवाड़ ग्राम पंचायत अधिनियम, 4940 

44. जसंदन ग्राम पंचायत अंधिनियम, 4940 
42. भावनगर ग्राम पंचायत अधिनियम, 4943 
43. पोरबन्दर ग्राम पंचायत अधिनियम, 4943 

44. भरतपुर ग्राम पंचायत अधिनियम, 4944 

।5. . मारवाड़ ग्राम पंचायत अधिनियम, 4945 

46.  वाड़िया राज्य ग्राम पंचायत अधिनियम, 4945 

77.. धनगधा राज्य ग्राम पंचायत अधिनियम, 4946 
48. .मोरवीं राज्य ग्राम पंचायत अधिनियम, 4946 

49... सिरोही ग्राम पंचायत अधिनियम, 4947 

20. जयपुर ग्राम पंचायत अधिनियम, 4948 


भारतीय शासन अधिनियम 935 :- 


भारतीय शासन अधिनियम, 4935 में स्थानीय सरकारों को प्रान्तीय सूची में रखा 
गया था। जब 499 में प्रान्तों में लोकप्रिय सरकारें बनी, उन्हाने स्थानीय सरकारों को सही अर्थों 
में प्रतिनिध्यात्मक बनाने के लिये कानून बनाये। किन्तु सितम्बर 4939 में द्वितीय विश्व युद्ध 
प्रारम्भ होने के साथ ही ये सारे प्रयास व प्रयोग निरर्थक साबित हो गये | 


. यह सत्य है कि भारत में स्थानीय शासन प्राचीन काल से चला आ रहा है किन्तु 
उसे नवीन स्वरूप प्रदान करने का कार्य ब्रिटिश शासन काल में हुआ। वस्तुतः प्राचीन ग्रामीण 
. समाज की यह विशेषता रही है वह प्राय: वंशानुगत विशेषाधिकारों अथवा जातीयता को आधार... 





मानकर अपना संगठन करता था किन्तु नवीन ब्रिटिश प्रणाली ने उसे लोकतान्त्रिक स्वरूप 
.. प्रदान करने का प्रयास किया। निर्वाचन का समय-समय पर होना, निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी 
: होना, प्रशासन तथा करारोपण के अधिकारों को स्थानीय स्तर पर प्रदान करना एवं प्रजातंत्र के 
विकास के लिये कुशल नेतृत्व तैयार करना आदि ब्रिटिश देन रही है। फिर भी भारत में ब्रिटिश 
स्थानीय शासन का उद्देश्य ब्रिटिश हितो की पूर्ति से अधिक प्रेरित था, भारतीय स्थानीय: 
संस्थाओं के विकास की ओर कम। इन संस्थाओं पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार होता था, जिस 

कारण अधिकांश भारतीय इसमें भाग ही नही ले पाते थे। 
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| है। 


स्वात्त्रेत्तर मारत में ग्रामीण प्रशासन का विकास 


45 अगस्त 4947 को भारत को स्वतंत्रता मिली और भारतीयों को अपने भावी 
राजनीतिक प्रणाली की रूपरेखा निर्धारित करने का अधिकार मिला। कैबिनेट मिशन योजना के 
अनुसार जुलाई 49%6 में संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा के 296 स्थानों के लिये 
निर्वाचन सम्पन्न हुए जिसने 9 दिसम्बर 4946 को अपनी पहली बैठक के साथ संविधान निर्माण 
का कार्य प्रारम्भ कियां। यह संविधान सभा इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में थी कि | 
संविधान में पंचायतों का गाँधी मॉडल सम्मिलित किया जाय अथवा नही। बाद में संविधान सभा 
ने दो समितियों का गठन किया- एक संविधान प्रारूप समिति और दूसरी प्रान्तीय समिति किन्तु क्‍ 
इन दोनों ही समितियों के विचार विमर्श में कहीं भी पंचायतों का उल्लेख नहीं हुआ। डा0 
अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में इस सम्बन्ध में एक शब्द भी नही कहा गया था। वैसे 
भी डा0 अम्बेडकर ग्राम पंचायतों के घोर विरोधी थे। उनका कहना था कि गाँव स्थानीयता, . 
उपेक्षा, जातिवाद और संकीर्णता के गढ़ हैं। 


इस सम्बन्ध में जब संविधान सभा में चर्चा प्रारम्भ हुई तो गाँधीवादी सदस्य 
अपनी बात मनवाने के लिये विशेष प्रभाव नही डाल सके। किन्तु अत्यधिक कन्द्रीकृत व्यवस्था 
और ग्रामीण प्रशासन के उपेक्षा की घोर आलोचना हुई। इस विरोध के कारण संविधान सभा ने... 


ग्राम पंचायतों को कुछ संवैधानिक दर्जा देना स्वीकार किया और इस प्रकार संविधान में राज्य... 


के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत अनु0 40 में ग्राम पंचायतों को स्थान मिला। संविधान में 
स्थानीय सरकार का विषय सातवीं अनुसूची की दूसरी सूची (राज्य सूची) में रखा गया अनुच्छेद द 
40 के कियान्वयन के सन्दर्भ में अनु0 246(3) में देश की प्रत्येक राज्य विधान सभाओं को यह क्‍ 
अधिकार दिया गया कि वे स्थानीय शासन से सम्बद्ध व्यवस्थाओं के लिये कानून बनावें। क्‍ 


१७७ जाओ | विनसनकललन»न- पननलनलपातातन- पा 
शा (अिककलकमननन, ४४७७७॥७॥७॥७॥७७७७/॥७७॥७७७७४/७७७७॥७॥७७७॥७॥७७॥७॥७॥७॥७४७७७७४/७७७एेढेदशआआ७४9७७०७४७७७७७७७७७७७७७॥७॥४७७७७ो दशा अंक अबतक इक चल कब अल अलइल अमल, अल ली कल ली अली चलइनलुलभुनललछ न बस 


4. एन0 राज गोपाल राव 'प्चायती राज” ए स्टडी ऑफ रूरल लोकल गयगवर्नमेंनट इन इन्डिया' 
उप्पल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्‍ली 7992 प्र0 34 पर उद्धत/ 
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संविधान लागू होने के बाद पंचायती राज के क्षेत्र में विशेष प्रगति 4952 में सामुदायिक विकास द 
कार्यकम के प्रारम्भ से हुई। यह कार्यकम जानबूझकर गाँघी जयन्ती को प्रारम्भ किया गया था 
जिसके दो प्रमुख लक्षण थे - 

(अ) सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का सर्वागीण विकास, व 

(ब) जनता की सहभागिता क्‍ 


इसी प्रकार 4953 में पूरे देश में राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारम्भ की गई। 

सामुदायिक विकास कार्यकम केन्द्र सरकार द्वारा संचालित था। प्रारम्भ में कार्यकम के संचालन 
. का दायित्व योजना आयोग में स्थापित नवीन इकाई सामुदायिक परियोजना प्रशासन को सौंपा 
गया था शीघ्र ही आगे चलकर 4956 में इस इकाई को एक स्वतंत्र मन्त्रालय - सामुदायिक 
विकास मन्त्रालय- का दर्जा दिया गया। 4966 में इस मन्त्रालय का खाद्य और कृषि मन्त्रालय में 
विलय कर दिया गया। मन्त्रालय का नाम “खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास और सहयोग” कर 
दिया गया। यह स्थिति 4974 तक बनी रही। आगे चलकर 'सहयोग' को कृषि मन्त्रालय से... 
हटाकर नवगठित मन्त्रालय - औद्योगिकी और सहयोग का हिस्सा बना दिया गया। कक 


सामुदायिक विकास विभाग का प्रमुख कार्य कार्यकम सम्बन्धी नीतियों और खण्ड 
: स्तर पर योजनाओं का निर्माण करना है। केन्द्रीय सरकार का सामुदायिक विकास और 
पंचायती राज के विषय में परामर्श देने के लिये 497॥ में एक संयुक्त सलाहकार परिषद का 
. गठन किया गया। इस कार्यकम को लागू करने का उत्तर दायित्व राज्य सरकारों पर है। प्रत्येक 
राज्य में सामुदायिक विकास कार्यकम के लिये एक विकास आयुक्त होता है। कुछ राज्यों जैसे 
उत्तर प्रदेश में एकीकृत कृषि उत्पादन और ग्रामीण विकास विभाग कृषि उत्पादन आयुक्त के 
अधीन है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने राज्य विकास समिति नामक संस्था की स्थापना 
की मुख्यमंत्री इस समिति का अध्यक्ष, विकास विभाग का मंत्री सदस्य और विकास आयुक्त 
सचिव होता है। जिला स्तर पर जिला परिषद समन्वय और कार्यकम के कियान्वयन के लिये. 
उत्तरदायी है। खण्ड स्तर पर पंचायत समिति उत्तरदायी है और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों. 

. का नियन्त्रण होता है। 
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 + यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इन समस्त उपायों ने स्वायत्तशासी इकाई के रूप 
में पंचायतों को पनपने का अवसर नहीं दिया। इन योजनाओं से स्थानीय शासन के सन्दर्भ में भी 

.. नौकरशाही का दबदबा रहा और पंचायतों. को ग्रामीण विकास में भागीदारी का अवसर नहीं 
- मिला। 


बलवन्त राय मेहता समिति :-- 


सामुदायिक विकास कार्यकम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा पर काफी व्यय किये जाने 


-और इसकी सफलता के लम्बे चौड़े दावों के बाद, इसकी जाँच के लिये एक अध्ययन दल 4957 
में नियुक्त किया गया जिसके अध्यक्ष बलवन्त राय मेहता थे और जिसका पूरा नाम था 
“सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विकास सेवा का अध्ययन दल।” इस अध्ययन दल को 

. सौंपे गये कार्यों में एक कार्य, कार्य सम्पादन में अधिक तेजी लाने के उद्देश्य से कार्यकम के 
. संगठनात्मक ढ़ाँचे तथा कार्य करने के तरीकों की उपयुक्तता का आँकलन करना था । क्‍ 


मेहता समिति ने देश भर के चुने हुए ब्लाकों, स्थानीय जनता, स्थानीय 


अधिकारियों, जिला स्तरीय अधिकारियों, प्रतिनिध्यात्मक संगठनों के प्रतिनिधियों, विभागों के 


_अध्यक्षों, विकास विभाग के सरकारी सचिवों से बात की। समिति ने इस बात पर भी विचार. 
किया कि तत्कालीन स्थानीय संस्थायें कार्य कर सकती है या नहीं। यदि नहीं तो कौन सी 
नवीन संस्थायें स्थापित की जायें। समिति न 24 नवम्बर 4957 को अपना प्रतिवेदन सरकार के 


समक्ष प्रस्तुत किया | 


4... बलवन्त राय मेहता समिति के प्रतिवेदन में त्रिस्तरीय पंचायत संरचना की योजना 
प्रस्तुत की गई। यह स्तरों वाली योजना लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का एक प्रयास 


था। इस प्रतिवेदन में प्रस्तावित विकेन्द्रीकरण योजना के पाँच सिद्धान्त प्रस्तुत किये 
गये। वे सिद्धान्त निम्न थे - 
..१. जिला स्तर से ग्राम स्तर तक स्थानीय स्वायत्त शासन का ढाँचा त्रिस्तरीय होना चाहिये। 
ये सभी परस्पर समबद्ध होने चाहिये। 
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4... बी0 एस0 भार्यद 'ग्रास रूद्स लीडर शिप” नर दिल्‍ली 7979 प्र0 73 
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2. इन संस्थाओं को अपने कार्यों एवं उत्तर दायित्वों का निर्वाह करने के योग्य बनाने के... 
लिये शक्ति एवं उत्तर दायित्व का यथार्थ हस्तान्तरण होना चाहिये। 

3. इन निकायों को अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के योग्य बनाने के लिये पर्याष्त 
संसाधनों का हस्तान्तरण होना चाहिये | ॒ 

4. तीनों स्तरों पर सभी कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं तथा कार्यकमों को केवल इन 

. निकायों के माध्यम से ही पहुँचना चाहिये | 

5. ग्रामीण स्थानीय शासन की जो व्यवस्था विकसित की जाये वह ऐसी हो कि भविष्य में 

इससे भी अधिक शक्ति और उत्तर दायित्वों का अन्तरण सरलता से किया जा सके | 


समिति ने जिस त्रिस्तरीय... पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया वह निम्नप्रकार से 


था- 

ग्राम स्तर कक ग्राम पंचायत 
खण्ड स्तर. +- पंचायत समिति 
जनपद स्तर कहे, 5८ “52० जिलों शिपेल 


ग्राम पंचायत प्रत्यक्षत: जनता द्वारा निर्वाचित संस्था थी जिसमें दो महिला 
. सदस्यों तथा एक-एक अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों को शामिल किये जाने का सुझाव 
था।' पंचायतों के अनिवार्य कार्य पारिवारिक उपयोग के लिये जल आपूर्ति की व्यवस्था, सफाई 
सार्वजनिक मार्गों, नालियों, तालाबो, आदि की व्यवस्था, गलियों, पुलों एवं नालियों का 

रख-रखाव प्राथमिक पाठशालाओं की निगरानी पिछड़े वर्गों का कल्याण आदि निर्धारित किये... 
गये थे। इसके साथ ही किसी अन्य योजना या कार्यकम को लागू करने में पंचायतों को 
पंचायत समिति के अभिकरण के रूप में कार्य करना था।* पंचायतों के आय के साधन के रूप में 


सम्पत्ति अथवा गृहकर, बांजार हाट आदि पर कर, गाड़ी रिक्शा, नाव पशु आदि पर चुंगी 
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. मवेशीखाने से आय, क्षेत्र के अन्तर्गत बेचे जाने वाले पशुओं पर शुल्क और पंचायत समित से 
मिलने वाले अनुदान को शामिल किया गया था।' 


पंचायत व्यवस्था के दूसरे स्तर विकास खण्ड स्तर पर पंचायत समिति के 
स्थापना का सुझाव दिया गया। समिति के अनुसार पंचायत समितियाँ खण्ड सलाहकार 
समितियों का स्थान लेगीं। क्षेत्र के विकास का दायित्व इन पंचायत समितियों पर होगा 
पंचायत समिति के संगठन के सम्बन्ध में बलवन्त राय मेहता समिति का सुझाव था कि पंचायत 
. समिति का संगठन ग्राम पंचायतों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। खण्ड के अन्तर्गत आने वाली 
ग्राम पंचायतों के समूह को इकाई मानकर उनके सभी पंचों द्वारा निर्धारित संख्या में पंचायत 
समिति के सदस्यों का चुनाव किया जायेगा। निर्वाचित सदस्यों द्वारा दो महिला सदस्यों का. 
. अनुमेलन किया जायेगा। यदि खण्ड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की 
जनसंख्या 5 प्रतिशत से अधिक है तो उनमें से एक-एक सदस्य का निर्वाचन न होने की दशा 
में अनुमेलन किया जायेगा। प्रशासन, सार्वजनिक जीवन और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विशिष्ट. 
अनुभवी दो स्थानीय व्यक्तियों को भी पंचायत समिति अनुमेलित कर सकती है। पंचायत समिति 


हा में कल निर्वाचित सदस्यों की संख्या का दस प्रतिशत भाग खण्ड में कार्यरत सहकारी संगठनों हि 


. के निवदकों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचन या अनुमेलन से भरा जायेगा। खण्ड से संलग्न नगर. 
पालिकाओं को भी पंचायत समिति में एक-एक प्रतिनिधि भेजनें का अधिकार होगा।* पंचायत 
समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और इसका एक निर्वाचित अध्यक्ष होगा।... 


द . मेहता समिति ने पंचायत समिति के कार्यों में कृषि विकास, बीजों का चुनाव, 
संरक्षण एवं वितरण, सहकारी बैंकों एवं शासकीय सहायता के साथ स्थानीय कषि वित्त की. 
व्यवस्था, लघु सिंचाई का विकास, स्थानीय उद्योगों का विकास, पेय जल आपूर्ति, स्वच्छता और 
जन स्वास्थ्य, औषधीय सहायता, स्थानीय तीर्थ स्थलों एवं उत्सवों के सम्बन्ध में व्यवस्था 
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प्राथमिक पाठशालाओं की व्यवस्था और प्रशासकीय नियंत्रण, पिछड़े वर्ग के लोगों का कल्याण, 
.. मजदूरी का निर्धारण, ग्राम पंचायतों की सड़कों को छोड़कर स्थानीय महत्व की सड़कों की 
: मरम्मत और निर्माण तथा आँकड़ों का संगृह एवं रख-रखाव आदि कार्यों को शामिल किया था। 
समिति द्वारा यह भी सिफारिश की गई थी कि पंचायत समिति ग्राम पंचायतों के किया कलापों 
: में इनका मार्ग निर्देशन करेगी | 


मेहता समिति के प्रतिवेदन में कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त विकास 
का दायित्व पंचायत समिति का होगा। इसीलिये इसके आय के प्रचुर साधनों की व्यवस्था की 
गई थी | पंचायत समितियों को आय के निम्न स्रोत सौपें गये थे - 


 १4. खण्ड के अन्तर्गत संग्रहित भू-राजस्व का विधि के अन्तर्गत निर्धारित प्रतिशत में यदि 
पंचायत समितियों की राय में अधिक अन्तर होने की सम्भावना हो तो राज्य स्तर पर 


संगठित भू-राजस्व का एक भाग राज्य की सभी पंचायत समितियों में समान रूप से _ 
वितरित किया जा सकता है। दोनों परिस्थितियों में पंचायत समिति और ग्राम पंचायत 
को दी जाने वाली राशि कुल भूमि राजस्व का 40 प्रतिशत से कम नही होना चाहिये। 


भू-राजस्व लघु सिंचाई के लिये पानी की दर आदि पर कर। 
व्यवसायों व व्यापार पर कर । 


की (० [७ 


अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कर | 

5. सम्पत्ति से मिलने वाला लाभ और किराया। 
6. टोल पट्टी से प्राप्त आय | 

तीर्थ स्थानों पर कर | 


डक 


मनोरंजन कर। 

9. प्राथमिक शिक्षा पर कर | 

40. मेलों, बाजारों व हाटों से प्राप्त आय | 
_॥4. मोटर गाड़ी कर का हिस्सा।. 

2. स्वैच्छिक दान। 


43. शासन द्वारा दिया गया अनुदान | 
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बलवन्त राय मेहता समिति ने पंचायतों के तीसरे स्तर,, जनपद स्तर,, पर जिला 
परिषदों के गठन की संस्तुति की। मेहता समिति के अनुसार जिला परिषद जनपद की पंचायत 
समितियों के मध्य समन्वयात्मक कड़ी के रूप में कार्य करेगी। समिति ने जिला परिषदों को 
पंचायत समितियों से सम्बद्ध करते हुये यह सुझाव दिया कि इसमें जिले कि पंचायत समितियों 
के अध्यक्ष, जनपद के समस्त विधायक तथा सांसद, चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य, कृषि, पशु 
_ चिकित्सा, अभियन्त्रण, शिक्षा, पिछड़े वर्ग का कल्याण, सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य विकास 
विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य के रूप में सम्मिलित होने चाहिये। कार्य को शीघ्रता 
. के साथ निपटाने के लिये जिला परिषद में स्थायी समितियों का भी निर्माण किया जाना चाहिये। 
समिति के प्रतिवेदन के अनुसार जिला परिषद का कार्य प्रशासकीय नही होना चाहिये क्योकि 
इससे ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समितियों के कार्य स्वतंत्रता का हनन होगा। जिला परिषद 
पंचायत समितियों के बजट की जॉच करेगी और उस- पर अपनी स्वीकृति प्रदान करेगी। 


पं० जवाहर लाल नेहरू के सुझाव पर इस त्रिस्तरीय प्रशासन की प्रकिया का 

.. नाम पंचायती राज रखा गया। इस सम्बन्ध में राजस्थान राज्य ने 2 अक्टूबर 959 को पूरे प्रदेश 
.... को जनवादी विकेन्द्रीकरण के अधीन लाने की पहल की। पूरे राज्य को 232 सामुदायिक विकास 
: खण्डों में बाँट दिया गया और राज्य के विकांस की जिम्मेदारी जनता और पंचायतों से प्रारम्भ 
कर ऊपर तक प्रतिनिधियों को सौंप दीं। 4 नवम्बर 4959 को आन्ध्र राज्य ने सभी सकिय 
. सामुदायिक विकास खण्डों और सारे जिले के जिला परिषदों में लोकप्रिय विकेन्द्रीकरण की यह 


योजना लागू कर दी। इसके बाद दूसरे राज्यों ने भी इस ढाँचें को कुछ परिवर्तनों के साथ 
लागू कर दिया। 


'पचायत राज वित्त का अंध्ययन दल 962 :- 


तीसरी पंचवर्षीय योजना की विशेष पृष्ठभूमि में पंचायती राज के संसाधनों को 
.. सुदृढ़ करना आवश्यक हो गया था। इस उद्देश्य से सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज 
मन्त्रालय ने के0सन्थानम की अध्यक्षता में 4962 में पंचायत राज संस्थाओं के वित्त एवं संसाधनों 
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के अध्ययन हेतु एक अध्ययन दल का गठन किया।' तीसरी पंचवर्षीय योजना के व्यापक 
. परिप्रेक्ष्य में इस अध्ययन दल को पंचायत राज संस्थाओं के संसाधनों एवं वित्त की समीक्षा: 
करना और उपयुक्त अनुमोदन प्रस्तुत करना था। 


4962 तक इस अध्ययन दल ने यह देखा कि लगभग सभी राज्यों ने पंचायत 
राज संस्थाओं की स्थापना की है अथवा इसके लिये मात्र कानून पारित किये हैं। यह 
आख्ध्रप्रदेश, आसाम, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर,, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में काम 
कर रहीं थीं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में अधिनियम पारित किये गये थे। केरल और 
.. पश्चमी बंगाल में 4960 से पहले ही अधिनियम पारित कर लिये गये थे। आधारभूत ढ़ाँचा सभी 
राज्यों में लगभग समान था, जिलापरिषदों को छोड़ कर। पंचायत राज संस्थाओं के कार्यकरण 
का गहन अध्ययन करने के उपरान्त अध्ययन दल ने पंचायतों के संसाधनों के सम्बन्ध में निम्न 
सुझाव दिये।* 


4. गृह कर, व्यवसायकर और मोटर वाहनकर पंचायतों के अनिवार्य कर होने चाहिये। 
2. अनिवार्य करों की अधिकतम और न्यूनतम दरें निर्धारित होनी चाहिये। 

3. गृह कर मकान के पूंजीगत मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। 

4. गृह कर में कोई छूट नहीं दी जानी चाहिये। 

5. मकानों के मूल्यांकन कें लिये एक स्वतंत्र अभिकरण स्थापित किया जाना चाहिये | 
6. व्यवसाय कर की दरें आन्ध्र प्रदेश में इन्ही दरों के समान होनी चाहिये | 

7. पंचायंत समिति द्वारा साइकिल टैक्स निश्चित किया जाना चाहिये, मोटर के अतिरिक्त 
* वाहनों पर वाहन कर लगाया जाना चांहिये | 

8. समिति द्वारा तीर्थ कर लगाया जाना चाहिये। 

9. प्रकाश एवं जल पर कर वैकल्पिक होना चाहये। क्‍ 
_0. न्याय पंचायतों पर आने वाला व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिये।. 

44. सार्वजनिक भूमि पंचायतों की होनी चाहिये ४ 

7. एन0 राजयोपाल राव पूर्वोक्‍त ग्र0 47. 

2. एन0 राजयोपाल राव ग्रह 48-49... 


42. मादक पदार्थों पर लिया जाने वाला शुल्क पंचायतों में बॉँटना चाहिये । 


पंचायतो के व्यय के सम्बन्ध में अध्ययन दल ने विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किये- 
4. प्रशासकीय व्यय पंचायत की सम्पूर्ण आय के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये | 
2. प्रत्येक पंचायत में एक वैतनिक सचिव और सफाई कर्मी हाना चाहिये। 
. 3. जल निकासी पर विशेष ध्यान दिया जाय | 
4. विद्युतीकरण को गति प्रदान की जाय। 


पंचायत समितियों के सम्बन्ध में जो सुझाव थे वे निम्न थे- 
4. केन्द्र और राज्य से प्रति व्यक्ति एक रूपये का अनुदान, 
2. वार्षिक अनुदान का पहले से निर्धारण, . क्‍ 
3. प्राथमिक शिक्षा का पूरे अनुदान के साथ, जिला परिषदों को हस्तान्तरण, 
4. सड़को के रख रखाव के लिये धन दिया जाना चाहिये। 


पंचायती राज संस्थाओं के नाम 4964 






जिला परिषद कंरल [पंचायत तालुका पंचायत । जिला पंचायत 


मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत | जनपद पंचायत गज्त्ना फवायता_ 


अफपर»+४०क ० ५#५०॥७७३४०क। ऋ्रामरताआकाआब।५७३७५७०००भ ०० भकनमनतहस्क/ 026 &&५३७ '।मकाममकलन १भमलाप५-कोक# सैं४४७७4/३७ ७६३५७७॥७०३ अैकन०५०ा४०क 
४७७/७७७७/४/७७एएर्शभआ श्र ाारम भा आभार भी नममजापल नम न सट्रीजअअजनमलल ल  आ म अल बल भी आलम 
० ाणणाओ 


7... वही 


2... वही; प्र0 49-50 


32 


यूनियन डिस्ट्रिक्ट 


मद्रास. पंचायत 
कानसिल काउन्सिल 


महाराष्ट्र पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद के 


तालुका बोर्ड ... डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट [. 
क्‍ काउन्सिल 


चिड़ीसा.. ग्राम पंचायत | पंचायत समिति जिला परिषद... 
पंजाब | ग्राम पंचायत पंचायत समिति | जिला परिषद 


पंचायत 





















राजस्थान | पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद : रा 
उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत क्षेत्र समिति जिला परिषद द 
पं0 बंगाल ग्राम पंचायत | आंचलिक परिषद जिला परिषद द 


963-64 तक पंचायतीं राज संस्थाये पूरी तरह से स्थापित हो चुकी थी. और 
प्रत्येक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र पूरी लगन एवं आशावादी दृष्ट्रिकोण के साथ नयी व्यवस्थाओं 






2] क्‍ के साथ प्रयोग में संलग्न थी। किन्तु 4965 के बाद से पंचायत व्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ने . 








लगती है और 497 तक आते-आते यह पूर्ण पराभव का शिकार हो जाती है। 497 में केन्द्र में. 
सत्ता परिवर्तन के बाद स्व0 मोरार जी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी | 

. इस सरकार ने पंचायत व्यवस्था को लोकतांत्रिक और आधुनिकीकृत सन्दर्भो में पुनर्जीवित करने क्‍ 
के उद्देश्य से अशोक मेहता की अध्यक्षता में 4977 में एक समिति का गठन किया। ः 


अशोक मेहता समिति :- 

क्‍ जनता पार्टी सरकार ने दिसम्बर 4977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में. 
पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति नियुक्त की जिसका पूरा नाम था “कमेटी ऑन पंचायत 
राज इन्स्टीट्यूशन” इस समिति के निम्न लिखित उद्देश्य थे '.. क्‍ 





५७७७४७७ए७एशराभ आभार ह 
526७७ 2्ांशाबाभांभभाभाभाआआआ आइआ आकलन लकी अल ४ 
४७७७४७७४७७७४/४७/७शशशशणआ आई ' अनशन पननननन-न-ं- मन, | कक ८क ३७० सरन९भकाममकन ऋधभाकानाकबक ' ऋशाकपछशकक 


.. फरिपोर्ट ऑफ द कम्रेटी ऑन पंचायत राज इन्स्टीट्यूशन:: नई दिल्‍ली अयस्त 798. 
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4. राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में वर्तमान 
स्थिति का और जिला स्तर से ग्राम स्तर तक पंचायत राज संस्थाओं की प्रणाली का क्‍ 
पुनिरीक्षण ताकि “त्रुटियों व कमियों' का पता लगाया जा सके | 

2. चुनाव प्रणाली सहित, पंचायत राज संस्थाओं के गठन पद्धति की जाँच करना तथा 

... पंचायती राज व्यवस्था के कार्य निष्पादन पर उनके प्रभावों का मूल्यांकन | 

3. भविष्य में समेंकित ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका आदि के 
सम्बन्ध में सुझाव देना। आर 

4. पंचायती राज संस्थाओं को अपनी भावी भूमिका निभाने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से 
उनका पुनर्गठन एवं कमियों और त्रुटियों को दूर करने के उपाय सुझाना। 

5. पंचायती राज संस्थाओं, सरकारी प्रशासन तंत्र तथा ग्रामीण विकास में संलग्न सहकारी 
तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के बीच सहयोग पूर्ण सम्बन्धनों के विषय में सिफारिशें देना | 

6. पंचायती राज संस्थाओं को सौंपी जाने वाली जिम्मेदारियों को निभाने के लिये पर्याप्त 

धन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक वित्त सम्बन्धी मामलों सहित, अन्य सिफारिशें देना। 


क्‍ इस समिति ने अगस्त 4978 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें 432 
. सिफारिशें की गई थी। अशोक मेहता समिति का प्रधान मनतव्य यह था कि प्रशासन के 

-विकेन्द्रीकरण के लिये कार्य मुलकता आवश्यक है | जहाँ करोड़ो व्यक्तियों का सम्बन्ध है... 
और जहाँ निर्धन लोगो की स्थिति सुधारने के लिये बहुत बड़ी संख्या में सूक्ष्म परियोजनायें बनाई 
जा रही है, वहाँ प्रशासन का विकेन्द्रीकरण एक अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है। साथ ही... 
जनता की इच्छा और आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील बने रहने के लिये लोकतांत्रिक पर्येवेक्षण 
की भी आवश्यकता होती है। अशेाक मेहता समिति द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के समबन्ध में... 
.. दिये गये महत्वपूर्ण सुझाव निम्न है - ही क्‍ ध् 


. समिति का सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह था कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय पद्धति के 
स्थान पर द्विस्तरीय पद्धति का निर्माण किया जाय- जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 
निचले स्तर पर मण्डल पंचायत समिति | 


१७७0॥॥॥/७ए७॥७७७/४/४७७७७७४०७५ 4७0/७७७७७७७७७७७श७७आक धागा कल 3 न न अजब जलन नरक लत सपकीर कलम अिशशव्मममभ»्भ७ 2० #फम०काव+4 आधरमा+क, हककम०० ०) ३३० सथाकासअ कला ४५%+४५4०३ २+जभान्‍कक. 


4. रिपोर्ट ऑफ द कयेटी ऑन पंचायती राज इन्स्टीट्यूशन”: नई दिल्‍ली अगस्त 7978 ग्र0 58 
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जिले को विकेन्द्रीकरण की धुरी माना जाय तथा जिला परिषद को समस्त विकास कार्यों 


का केन्द्र बिन्दु बनाया जायं। जिला परिषद ही जिले के आर्थिक नियोजन का कार्य 
करेगीं समस्त विकास कार्यों में सामन्‍जस्य स्थापित करेगी और निचले स्तर का 
मार्गदर्शन करेंगी | द 


. अशोक मेहता समिति ने जिला स्तर के नीचे ब्लाक को विकेन्द्रीकरण का स्तर नहीं माना 


और गाँव तथा ब्लाक के मध्य कई गावों के समूह को मण्डल के स्तर पर गठन करने 
पर बल दिया। ये मण्डल 45,000 से 20,000 की जनसंख्या पर गठित की जायेगी।' 


पंचायती राज संस्थायें समिति प्रणाली के आधार पर अपने कार्यो का सम्पादन करेगीं | 


जिलाधीश सहित जिला स्तर के सभी अधिकारी अन्ततः: जिला परिषद के अधीन रखे 
जायेंगे । री 
न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों के साथ नहीं लिया जाना चाहिये। यदि न्याय 
पंचायत की अध्यक्षता योग्य न्यायाधीश करें और निर्वाचित न्याय पंचायत को उनके साथ 
सम्बद्ध कर दिया जाय तो बेहतर होगा। क्‍ ः 

समिति ने पंचायत राज संस्थाओं के आवश्यक कर लगाने का अधिकार दिये जाने 


की सिफारिश की थी। समिति ने व्यवसाय कर,, मनोरंजन कर, भवन कर और भूमि... ड 


कर लगाने की अनुशंसा की थी। 


. समिति का विचार था कि राज्य सरकारों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को दलीय 


भेदभाव के आधार पर भंग नहीं किया जाना चाहिये, यदि अभिकमण आवश्यक हो तो 
उसे भंग किये जाने के 6 माह के भीतर नया निर्वाचन हो। निर्वाचन की तिथि को राज्य 
सरकारें आंगे के लिये न टाले | 


जिला परिषद में छ: प्रकार के सदस्य होने चाहिये- 


8. 
(क) विभाजित निर्वाचन खण्डों से निर्वाचित सदस्य स्य, 
(ख) पंचायत समितियों के अध्यक्ष 

(ग) पदेन सदस्य, 


वही अ0 ३7, 38, 48, 777, 778 
वही प्र0 780--787 
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(घ) दो महिला सदस्य, 

 (च) नगर पालिकाओं के निर्दिष्ट व्यक्ति 
(छ) दो अनुमेलित सदस्य जिनमें एक ग्रामीण विकास में रूचि रखता हो व एक 
विश्वविद्यालय अथवा महा विद्यालय में अध्यापक हो, 


9. समिति की सिफारिश के अनुसार मण्डल पंचायतों में तीन प्रकार के सदस्य होने 
चाहिये- द 
(क) ग्राम और जनसंख्या के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचित 45 सदस्य, 
(ख) कृषक सेवा समितियों के प्रतिनिधि, द 
(ग) दो अनुमेलित महिला सदस्य अथवा दो महिला सदस्य जिन्हें मण्डल पंचायत के 
है निर्वाचन में सर्वाधिक मत मिला हो। 


0. पंचायत राज संस्थाओं का निर्वाचन मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से राज्य -के 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम्पन्न कराया जाना चाहिये। पे 
44. पंचायती राज के लिये जन समर्थन प्राप्त करने हेतु समिति ने ऐच्छिक इकाइयों की हे 
... भूमिका के महत्व को स्वीकार किया | द 


क्‍ पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ बनाने हेतु अशोक मेहता समिति द्वारा दिये गये 
. सुझावों पर विचार करने के लिये 49दिसम्बर 4978 को अखिल भारतीय पंचायत परिषद के नवम्‌ 
. सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी 
देसाई ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण को अत्यन्त आवश्यक बताते हुए कहा कि इसके लिये हमारे 
संविधान निर्माताओं ने देश के संविधान में व्यवस्था कर रखी है। 


. अशोक मेहता समिति की इस रिपोर्ट पर अनेक राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने 
अपनी असहमति प्रकट की। 6 राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश ने तत्कालीन शत्रिस्तरीय 
. पद्धति को जारी रखने के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत किये। इसी प्रकार अन्य राज्यों ने भी 


२४०४ जमा प्धरम 4७ कमा 4%08९०९०/७५५ पका 
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अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत किये। प्रधान मंत्री ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर विचार 
करने के लिये राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में एक उच्च 


स्तरीय समिति के गठन की धोषणा की गई जो कि पंचायती राज संस्थाओं का स्तर ऊँचा 


.. उठाने और उन्हें कुशलता पूर्वक और लाभकर ढंग से कार्य करने के लिये एवं आर्थिक स्थिति 
_ सुदृढ़ बनाने के लिये राज्यों के मार्ग निर्देशन के लिये विधेयक तैयार करने का कार्य करेंगी 
सम्मेलन में अधिकांश राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने अशोक मेहता समिति के सुझावों के प्रति 


असहमति व्यक्त की। सम्मेलन में तत्कालीन त्रिस्तरीय पद्धति के प्रति आम राय प्रकट की गई क्‍ 
और अशोक मेहता के द्विस्तरीय मॉडल के प्रति असहमति व्यक्त की गई, प्रधानमंत्री मोरारजी 
देसाई ने भी त्रिस्तरीय पद्धति पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुये इन संस्थाओं का कार्यकाल 5 


वर्ष निर्धारित करने का सुझाव दिया। कर्तव्य और वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में सम्मेलन का 
निर्णय था कि इन संस्थाओं को विकास का बुनियादी साधन बनाने के लिए उसे और वित्तीय 

तथा अन्य अधिकार प्रदान किये जाये ताकि वे उचित ढंग से कार्य कर सकें। अशोक मेहता 
.. समिति की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। डर 


अस्सी के दशक के मध्य बदलती हुई परिस्थितियों में केन्द्र तथा राज्य सरकारों 


द्वारा पंचायती राज की भूमिका और महत्व को स्वीकार किया गया साथ ही इस व्यवस्था को 


सुदृढ़ बनाने की दिशा में प्रयास प्रारम्भ हुए | योजना आयोग ने भी आठवीं पंचवर्षीय योजना के _ 


अन्तर्गत इस बात पर विशेष बल दिया कि ग्रामीण विकास कार्यकमों में अपार वृद्धि के कारण... 


इन कार्यकमों को लागू करने के लिये पंचायती राज के माध्यम से जनता की सहभागिता प्राप्त . 


"की जानी चाहिये। इस दिशा में 4984 में केन्द्र सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया 


.. जिसके अन्तर्गत प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों का पत्र लिखकर कहा कि पंचायतों के 


चुनाव शीघ्र कराये जाय और उनकी कार्य शैली में सुधार किया जाय। इस दिशा में दूसरा 


.. महत्वपूर्ण कदम था केन्द्र सरकार द्वारा पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिये सुझाव देने हेतु 
.. दो समितियों का गठन किया जाना- १985 में जी० के० राव समिति व 4986 में एल0 एम0.. 


सिंघवी समिति | 
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जी0० के0० राव समिति की रिपोर्ट :- क्‍ 

ग्रामीण विकास के लिये वर्तमान प्रशासनिक प्रबन्धों की समीक्षा के उद्देश्य से 
योजना आयोग द्वारा 4985 में जी० के० राव समिति का गठन किया गया। राव समिति द्वारा 
स्थानीय स्तर पर राज्य की शक्तियों को हस्तान्तरित करने की आवश्कता पर बल देते हुए पूरे 
.. देश में पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित करने की सिफारिश की गई जिसमें राज्य विकास 


परिषद, जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम सभा होगी। पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ 
: बनाने के उद्देश्य से राव समिति ने निम्न सुझाव दिये - 


4. प्रत्येक गाँव के लिये एक ग्राम सभा होनी चाहिये जिसमें उस गाँव के सभी सदस्य 
मतदाता हों। ग्राम सभा की बैठक 6 माह में एक बार अवश्य हो। द 
2... ग्रामीण गरीबी दूर करने सम्बन्धी कार्यकरमों जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यकम, 
राष्ट्रीय ग्रामीणं रोजगार कार्यकम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यकम के 
अन्तर्गत सहायता के पात्र व्यक्तियों आदि का चुनाव ग्राम सभा की बैठकों में किया 
जाना चाहिये । ५ कक 
3. विकास खण्ड के स्तर पर समेकित विकास की प्राचीन अवधारणा का पुनः प्रारम्भ 
... किया जाना चाहिये। क्‍ 
4... खण्ड स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर निर्मित पंचायत समिति जैसी संस्था भी 
द होनी चाहिये जो जिला परिषद के मार्ग-निर्देशन में विकास कार्यकमों की योजना 
बनाने और उनके कियान्वयन के लिये उत्तरदायी 5 द 
5... मण्डल पंचायत अवथा पंचायत समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व 
महिलाओं के लिये स्थान आरक्षित रक्षित होना चाहिये। द क्‍ हे 
6. विकास खण्ड स्तर पर जो लाइन डिपार्टमेन्ट का कार्य करते हैं उन्हें पंचायत समिति क्‍ 
के अधीन होना चाहिये | क्‍ 
7... पंचायत समितियाँ विकास खण्डों के लिये योजनायें तैयार करवायेंगी और जिला 
परिषद का अनुमोदन प्राप्त करेगीं। योजनाओं के कियान्वयन में पंचायत समितियों 
का कार्यकारी उत्तरदायित्व भी होगा | क्‍ 
8... वर्तमान ग्राम पंचायतों के स्थान पर कुल 45000 से 20,000 तक की जनसंख्या के 
गाँव समूह के लिये मण्डल पंचायत का गठन किया जाना चाहिये। यदि पंचायत हि 
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समिति का गठन नही किया जाता है तो मण्डल पंचायत कार्यकारी संस्था होगी 
जिसका कार्य अपने स्तर पर उन योजनाओं का क्रियान्वयन करना होगा जो इसे 
सौपें जायेगें। द क्‍ 
राज्य सरकार ब्लाक स्तर पर सलाहकारी व समन्वयकारी संस्था के रूप में एक 
पंचायत समिति-मण्डल पंचायतों, ज़िला परिषदों, सहकारी .संस्थाओं आदि से 
प्रतिनिधियों का चुनाव करके गठित कर सकती है। उनका कार्य भी विकास खण्डों 
के लिये योजनायें तैयार करना होगा । 


पंचायत समिति और ग्राम /मण्डल समिति की एक उपसमिति होनी चाहिये। जिसमें क्‍ 
मुख्यतः महिला सदस्य होनी चाहिये। इस उपसमिति का काम प्रौढ़ शिक्षा के . 


साथ-साथ महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिये कार्यकमों पर विचार करना 


तथा उनको कियान्वित करना होगां। 


जिला स्तर पर विशेष रूप से विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिये। ग्रामीण क्षेत्र में 
जिला स्तर पर जिला परिषद जैसी संस्था होनी चाहिये। इन संस्थाओं में 30,000 से 


40,000 तक की जनसंख्या पर एक निर्वाचित सदस्य होना चाहिये। जिला सहकारी... 


बैंक, शहरी, स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त विधान सभाओं, 
संसद के सदस्यों, आर्थिक, व्यावसायिक, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं तथा निर्धन वर्ग के पर्याप्त 


प्रतिनिधि इन संस्थाओं में होने चाहिये | जिला परिषद का कार्यकाल 3 से 5. वर्ष . द 
का होना चाहिये। इन संस्थाओं की कार्यावधि विशेष परिस्थिति में 6 माह से अधिक है ल्‍ 


नहीं बढ़ायी जानी चाहिये और इस अवधि में चुनाव अवश्य करा लिये जाने चाहिये 
अध्यक्ष पद के लिये जिला परिषद के सदस्यों में से चुनाव किया जा सकता है।.. 
राज्य सरकारों द्वारा इस सम्बन्ध में विकल्प के तौर पर महापौर प्रणाली भी अपनायी 
जा सकती है। इन दोनों ही स्थितियों में अध्यक्ष और यदि आवश्यक हो ता उपाध्यक्ष 
के लिये चुनाव अन्तरणीय एकल प्रणाली से किया जा सकता है। द 


जिला स्तर पर सभी विकास विभाग उसके अधीनस्थ कार्यालय स्पष्ट रूप से जिला... 
परिषद के अधीन होना चाहिये। इन विभागों के योजनागत व योजना स्तर बजट . 
और जिला स्तर और इससे नीचे के स्तर पर कार्यान्वित की जाने वाली विभिर 
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विशेष योजनाओं के लिये आवंटित धनराशि जिला बजट का अंग होना चाहिये । 
राज्य स्तर पर मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य विकास परिषद गठित की जानी 
चाहिये। राज्य सरकार के सभी मंत्री व जिला परिषदों के अध्यक्ष इस- समिति के 
सदस्य और विकास आयुक्त इसके अधीन सचिव होगें। 


यद्यपि राव समिति की रिपोर्ट में प्रजातंत्रिक विकेन्द्रीकरण की एक प्रभावी योजना 


प्रस्तुत की गईं थी, किन्तु ये सिफारिशें भी लागू नहीं की जा सकीं | 


एल० एम० सिंधवी समिति कीं रिपोर्ट 4986 :- 


46 जून 4986 को पंचायती राज सम्बन्धी संकल्पना प्रपत्र तैयार करने के लिये 


: ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार ने सिंधवी की अध्यक्षता में एक-समिति का गठन किया। 
. इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 27 नवम्बर 4986 को प्रस्तुत की। इस समिति ने पंचायतों का. 
अवलोकन व मूल्यांकन करने के उपरान्त पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के 
उद्देश्य से निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की. - के 9 के 


| . 


संगत मापदण्ड के आधार पर गाँवों को पुनर्गठित किया जाये और सक्षम ग्राम 
पंचायतों का गठन करने के लिये सामूहिक रूप से उन्हें समूहित तथा बड़ा किया - 


जाये। 


पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासंन प्रणाली का अंग माना जाये तथा पंचायतों के 


अधीन विकास कार्यो में लोगों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की जाये।. 


पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में संशोधन कर संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण 
प्रदान किया जाय | 

प्रत्येक राज्य में एक पंचायती राज न्यायिक अभिकरण की स्थापना के लिये प्रावधान 
किया जाय, जो चुनावों निलम्बनों अधिकमणों विघटनों तथा पंचायती राज संस्थाओं. 


के कार्य तथा निर्वाचित कार्यकर्ताओं से सम्बन्धित अन्य मामलों में विवाद का निर्णय. 


करे | 
पंचायती निकायों के लिये नियमित चुनाव सुनिश्चित करने के लिये संवैधानिक _ 


. प्रावधान किया जाय और यह कार्य आयोग अथवा इसी प्रकार की अन्य व्यवस्था के 
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माध्यम से भारत के निर्वाचित आयोग को सौंप दिया जाना चाहिये । क्‍ 

6... पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी ढंग से कार्य करने हेतु पर्याप्त वित्तीय साधनों की 
उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिये आर्थिक संसाधनों की खोज की जाये। 

7... कर और शुल्क लगाने की शक्तियाँ पंचायती राज संस्थाओं को सौंपी जाये जिनमें. 
ऐसा प्रावधान किया जाये कि एक निर्धारित अवधि तक राज्य सरकारें पंचायती राज 
की ओर से कर वसूल करेगीं तथा प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग की सिफारिशों के _ 
आधार पर उनमें वितरित करेंगी | 

8. संविधान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किये गये वित्त आयोग तथा 
पंचायती राज संस्थाओं के लिये पर्याप्त प्रावधान किया जाय | 

9... विभिन्‍न ग्रामीण विकास तथा गरीबी निवारण कार्यकमों के लिये आवंटित किये गये 
संसाधनों को क्‍ पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जाय जिससे 
उन्हें शक्ति तथा प्रभाव प्राप्त हो सके | क्‍ 

0.._ स्वशासन तथा विधि. शासन की सामाजिक आदतों के विकास के लिये न्याय 
पंचायतों का योगदान बहुमूल्य है। न्याय पंचायतों को अधिनिर्णय के साथ-साथ 
मध्यस्थता तथा समझौते आदि का कार्य भी सौंपा जाये। क्‍ 

_44. उच्च चरित्र वाले व पंचायती राज संस्थाओं से सहानुभूति रखने वाले अधिकारियों 


को पंचायती राज अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए रखा जाय। कर्मचारियों .. 


और प्रशासनिक अधिकारियों को पंचायती राज संस्थाओं के महत्व की जानकारी दी 
जाय तथा उनके प्रति इन्हें उंत्तदायी बनाया जाये | 
42. राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय स्वशासन संस्थाओं के जिला स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों की 
क्‍ स्थापना की जाये तथा उन्हें पंचायती राज तथा शहरी संस्थाओं से सम्बन्धित 
प्रशिक्षण, मूल्यांकन तथा अनुसन्धान की जिम्मेदारी सौंपी जाये। 


सरकारिया आयोग 4988 :- 


... सरकारिया आयोग ने भी केन्द्र राज्य सम्बन्धों के सन्दर्भ में यह अनुभव किया: कि क्‍ 
अधिकांश स्वायत्तशासी निकायों द्वारा इस समय प्रभावी रूप से कार्य नही किया जा रहा है। 
इसका मुख्य कारण यह है कि इनके चुनाव नियमित रूप से नहीं कराये जाते हैं और इन _ 


हो] 


निकायों का अधिकमण सारहीन आधारों पर किया जाता है। इस सम्बन्ध में सरकारिया आयोग 
ने कार्यवाही के जिन विकल्पों का सुझाव दिया वे निम्न हैं- 
4. सभी राज्य विधान मण्डलों को राज्यों की आम राय प्राप्त करने के बाद बनाये जाने वाले 
मॉडल बिल के आधार पर कानून बनाना चाहिये। 
2. संसद को राज्य विधान मण्डलों की सहमति से कानून बनाना चाहिये। 
3. स्थानीय शासन के विषय को संवैधानिक संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची 
में स्थानान्तरित किया जाय और तत्पंश्चात संसद द्वारा उपयुक्त कानून पारित किया 
जाना चाहिये। ... द 
4. सरकारिया आयोग की एक समिति ने यह सुझाव दिया कि पंचायती राज संस्थाओं को 
वैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिये और जिले के राजनीतिक एवं प्रशासनिक 
ढाँचे का आधार ग्राम पंचायतों को बनाया जाना चाहिये। द 


. पी० के० थुंगन उप समिति 

द सन 4988 में ही पी0 के0 थुंगन की अध्यक्षता में कार्मिक लोक शिकायत और 
पेन्शन मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की एक उपसमिति का गठन किया गया और 
इस उपसमिति को यह विचार करने का दायित्व सौंपा गया कि जिला स्तर की आयोजना के 
लिये जिले में किस प्रकार की राजनीति एवं प्रसाशनिक संरचना स्थापित की जानी चाहिये। 
समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया की पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिलनी 
चाहिये और इनके नियमित तथा समयानुसार निर्वाचन की संवैधानिक व्यवस्था की जानी चाहिए 
.. इनका कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिये। साथ ही समिति द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि जिला 
परिषद को केवल आयोजना और विकास से ही सम्बन्धित होना चाहिये । क्‍ 


. चौसठवाँ संविधान संशोधन विधेयक 4989:- 


पंचायती राज के माध्यम से विकेन्द्रीकृत स्थानीय शासन की स्थापना के लिये 
दशकों की विचार-विमर्श, किया-प्रतिकिया, समितियों व आयोगों के प्रतिवेदनों के उपरान्त केन्द्र 
. सरकार नें निर्णायिक कदम उठाने का निर्णय लिया। परिणाम स्वरूप 45 मई 4989 को लोक 
सभा में 64 वाँ संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक को प्रजातांत्रिक _ क्‍ 
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विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया गया। इस विधेयक के प्रमुख उद्देश्य 
निम्न थे- द द 


5 


0. 


प्रत्येक राज्य के लिये यह अनिवार्य किया जाना कि वे ग्राम, मध्य स्तर व जिला स्तर पर 
त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की स्थापना करें। जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम 


हो वे मध्य स्तर पर पंचायत की स्थापना के लिये बाध्य नहीं होंगे । 
. सभी स्तर की सभी सीटें सीधे निर्वाचन से भरी जायेंगी। 


अनुसूचित जाति, जन जाति व महिलाओं के समुचित प्रतिधित्व हेतु उनके लिये स्थान के 
आरक्षण का प्रावधान था। 


. पंचायतों के लिये 5 वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित करना | यदि वे समय से पहले भंग की 
जाती है तो छः माह के भीतर शेष बचे हुये काल के लिये पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था हो। 


विधेयक द्वारा राज्य द्वारा विधायी शक्तियों एंवं उत्तरदायित्वों को, योजना बनाने तथा 
विकास योजनाओं के कियान्वयन के सम्बन्ध में, ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित करने का. 
प्रावधान था। 


. पंचायतों के लिये सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था करना और राज्य के संचित निधि से अनुदान... 


देने की व्यवस्था को निश्चित करना। ः 
प्रत्येक राज्य के लिये हर पाँच वर्ष पर वित्त आयोगों के गठन एवं राज्य विधानमण्डल 
को अनुशंशा के सम्बन्ध में प्रावधान करना | 


. - पंचायतों के तीनों स्तरों के चुनाव का दायित्व निर्वाचन आयोग को सैौंपने का प्रावधान। 
भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक को यह शक्ति प्रदान करना कि वे पंचायतों के 


लेखा की जाँच की समुचित व्यवस्था कर सके | 


कुछ राज्यों और क्षेत्रों को विशिष्ट परिस्थितियों के कारण इस विधेयक को लागू करने... द 


. से मुक्त रखना | 


44. 


पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 29 विषयों को सम्मिलित करते हुए संविधान में 
एक और अनुसूची (ग्यारहवीं) अनुसूची जोड़े जाने का प्रावधान। 


यद्यपि संविधान का 64 वाँ संविधान संशोधन विधेयक ग्रामीण विकास की प्रक्रिया 


को और अधिक गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था किन्तु दुर्भाग्यवश यह संशोधन... 
विधेयक पारित नही हो सका क्योकि राज्य सभा द्वारा इसका अनुमोदन नहीं किया गया। 


_ तिहत्तरवाँ संविधान संशोधन 4992 :- 
समितियों वर्कशॉप और सम्मेलनों में व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखते 


हुए केन्द्रीय सरकार ने संविधान में संशोधन करने का निर्णय लिया। ऐसा करना पंचायती राज. 


के प्रति उपेक्षा और राज्य सरकारों के स्वेच्छाचांरी निर्णयों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये आवश्यक 


समझा गया। परिणाम स्वरूप संसद ने 22 दिसम्बर 4992 को ऐतिहासिक 73 वा संविधान 


संशोधन विधेयक पारित कर पंचायती राज को नयी दिशा देने का प्रयास किया। १7 राज्यों के 


विधान मण्डलों द्वारा इसकी पुष्टि किये जाने के उपरान्त 20 अप्रैल 4993 को राष्ट्रपति ने इस ४ 


_ विधेयक को अपनी स्वींकृति प्रदान की। तत्पश्चात 24 अप्रैल 4993 को यह 73 वें संविधान 
संशोधन अधिनियम के रूप में प्रवृत्त हो गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के भाग-9 में 46 
. अनुच्छेद तथा ॥4 वीं अनुसूची जोड़ी गई।. इस अधिनियम की प्रमुख विशेषतायें निम्न हैं - 


_4. 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में पंचायती राज की. 


_त्रिस्तरीय प्रणाली लागू होगी। 


2. पंचायती राज संस्थाओं के सभी अंगों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। समय से पूर्व भंग होने धर 


की दशा में शेष अवधि के लिये छः माह के भीतर चुनाव का प्रावधान है। 


3. पंचायत के लिये मतदाता सूची तैयार करने, चुनाव प्रकिया की देख-रेख, निर्देश एवं है 


नियन्त्रण के लिये स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को दायित्व सौंपा जायेगा | 


4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों, जनसंख्या के अनुपात में व महिलाओं के 


लिये एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था होगी। 


5. पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की देख-रेख के लिये प्रत्येक राज्य में वित्त _ 


आयोग के गठन का प्रावधान है। क्‍ 
6. पंचायती राज संस्थायें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिये नियोजन बना 
सकती हैं। 


7. पंचायती राज के अंकेक्षण के लेखा-जोखा का दायित्व राज्य सरकार को दिया गया है। 


8. पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता . 


प्राप्त होगी। पंचायतें पथकर और शुल्क आदि से अपनी आय में वृद्धि कर सकती हैं। 


.. इस संशोधन अधिनियम में राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गई है कि अब वे 
इस संशोधन के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं के विकास की दिशा में उचित कदम 
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. उठायेंगी इस सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों ने पंचायती राज: 

व्यवस्था का पुनर्गठन किया। कुछ राज्यों ने इस दिशा में संविधिक संशोधन किये जैसे- आसाम, 
बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, प७ बंगाल और केरल 
. आदि। द द 


उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास की प्रकिया उत्तर प्रदेश पंचायती राज 
अधिनियम 4947 से प्रारम्भ होती है। 73 वें संविधान संशोधन के अनुकम में उत्तर प्रदेश पंचायत 
विधि (संशोधन) विधेयक 4994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ जिसमें संयुक्त प्रान्त पंचायत राज 
अधिनियम 4947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 4964 में संशोधन 
कर राज्य को तीनों स्तर की पंचायत संस्थाओं में एकरूपता लाने, पंचायतों का संगठन, संरचना 
. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिये आरक्षण, पंचायतों के 
निश्चित कार्यकाल, निर्वाचन आयोग तथा वित्त आयोग की स्थापना, पंचायतों के कार्य, शक्तियों 
. एवं उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में व्यापक व्यवस्था की गई है। इस नयी पंचायत व्यवस्था के 
_. अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में पंचायत संस्थाओं के पहले चुनाव अप्रैल-मई 4995 में सम्पन्न हुए।5 
. वर्ष का एक कार्यकाल पूरा कर लेने के उपरान्त दूसरे कार्यकाल हेतु निर्वाचन मई-जून 2000 में. 
समयानुसार सम्पन्न हो चुके हैं। क्‍ क्‍ 
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अध्याय ४- तीन 


नयी पंचायती राज व्यवस्था का संगठन एव 
स्वरूप 


73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में नयी 
पंचायती राज व्यवस्था की संरचना के लिये उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधक) अधिनियम _ 
4994 पारित किया जिसके द्वारा प्रदेश में पंचायत व्यवस्था के त्रिस्तरीय संरचना को नया स्वरूप 

प्रदान किया गया। नयी व्यवस्था के अन्तर्गत पंचायती राज व्यवस्था के निम्न तीन स्तर है - द 


. ग्राम स्तर -- ग्राम पंचायत 
2. ब्लाक स्तर . - क्षेत्र पंचायत 
3. जनपद स्तर - - जिला पंचायत 
॒ 
ग्राम पंचायत 


ग्राम पंचायत वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निचले स्तर की इकाई 
है। राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा किसी ग्राम के या ग्रामों के समूह के. 
लिए एक ग्राम पंचायत घोषित करेंगी। ग्राम पंचायत पहले ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति थी 
किन्तु अब यह ग्राम स्तर पर स्वशासी . निगमित निकाय है जबकि ग्राम सभा अब ग्राम पंचायत 
के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर उस ग्राम सम्बन्धित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर 
बना निकाय मात्र है। पहले ग्राम सभा का प्रधान होता था जो पदेन ग्राम पंचायत का भी प्रधान क्‍ 
होता था किन्तु अब प्रधान ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होगा और वह ग्राम सभा का पदेन प्रधान. 
होगा। हर क्‍ क्‍ क्‍ 


द पहले ग्राम सभा 250 की आबादी पर गठित हो जाती थी किन्तु अब यह 
' व्यवस्था कर दी गई है कि सरकार जहाँ तक सम्भव हो एक हजार की आबादी पर किसी ग्राम 
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या ग्राम समूह को राज्य सरकार पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है।' 


पंचायतो के पुनर्गठन के सम्बन्ध में निम्न लिखित निर्देश भी जारी किये गये है- 


. किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र का पुनर्गठन करते समय किसी राजस्व ग्राम या 


इसके मजरे को तोड़ा नहीं जायेगा । 


2. किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र में केवल ऐसे ग्राम या मजरों को सम्मिलित किया 
जायेगा जो भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से निकटस्थ हों तथा समान दूरी होने पर 
कम जनसंख्या वाली ग्राम सभा में संविलयन किया जाय | 

3. ऐसे मजरे या ग्रामों को किसी पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित करने में यह ध्यान रखा जाय 
कि इसके मध्य किसी दूसरी ग्राम पंचायत का कोई प्रादेशिक क्षेत्र न पड़ता हो. |. 
4. ऐसे मजरों या राजस्व ग्रामों के बीच में कोई प्राकृतिक नदी या नाला, पहाड़ या अन्य 
कोई अवरोध उनके आवागमन में बाधक न हो | ह 
5. ऐसे पंचायत क्षेत्र में सबसे अधिक आबादी वाले ग्राम या मजरे के नाम से ही उक्त ग्राम 
पंचायत क्षेत्र को जाना जायेगा । के 
सदस्य :- 


प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा और किसी पंचायत क्षेत्र की स्थिति 


में जिसकी जनसंख्या एक हजार तक हो, 9 सदस्य होगें, एक हजार से अधिक किन्तु दो हजार 
से अनधिक हो, ग्यारह सदस्य होगें, दो हजार से अधिक किन्तु तीन हजार से अनधिक हो, 43 
_ सदस्य होंगे या तीन हजार से अधिक जनसंख्या होने पर 45 सदस्य होंगे। ग्राम पंचायत के 
सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिये प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को ऐसी रीति से प्रादेशिक 
: निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसको. 
आवंटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो [* ग्राम 


4७000 ४७७७॥७॥७॥७॥७७॥७४७७एआभ॥७४७७७७७७७७४४७७७॥७/७७७७॥७७७७७७७४७७/७७७७/७७७श आशा आशा कक /ंइ ४ इन इ कक नलल मल ली मन कुब जलअअअज अमल फुल न्रीवन रस नताज जलन जन भीद वन कल नली मन लत लक किक ड की अल लक टेट तन नी निफन नकल दवलि नि नि की निकल सा+ जरीशिनननान- वनननननलकनन अगर लजन निम्न विशिलनशनकीन अनलटानयन-लकी व-म-नलमकन हज अमल मननमप्क असनभाफननमथ्लननथं-न-ानननमल-आर, 


/. 


प्चायती गज अधिनियम 7947 सथोधित द्वारा उ०प्र/ पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम 7994 
की क्षारा 77 (ब) द 


वही 
वही धारा 7/2 ((/ ग 
वही धारा 72 (6) घ 
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पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व ग्राम पंचायत में एक सदस्य द्वारा 


... किया जायेगा। 


अन् होगा, यदि - 


. 


ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सदस्यों के लिये अनर्हता :- 


कोई भी व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य चुने जाने के लिये 


वह राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि 
द्वारा या उसके अधीन अनर्ह हो किन्तु कोई व्यक्ति इस आधार पर अनह॑ नहीं होगा कि 
वह 25 वर्ष से कम आयु का है, यदि उसने 2 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। 

वह ग्राम पंचायत या किसी न्याय पंचायत का वैतनिक सेवक हो। 

वह किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत से भिन्‍न 
किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन: 
या नियंत्रणाधीन किसी बोर्ड, निकाय या निगम के अधीन लाभ का पद धारण करता हो। 
वह किसी राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी न्याय 


पंचायत की सेवा से दुराचरण के कारण पदच्युत कर दिया गया हो। 
उस पर ऐसी अवधि के लिये जैसी नियत की जाय, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या 


जिला पंचायत का कोई कर, फीस, शुल्क जो कोई अन्य देय बकाया हो, या वह ग्राम 
पंचायत, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के अधीन कोई पद धारण करने 
के कारण प्राप्त उसके किसी अभिलेख या सम्पत्ति को उसे देने में, उसके द्वारा ऐसा 
किये जाने कि अपेक्षा किये जाने पर भी, विफल रहा हो | 


वह अनुन्योचित दिवालिया हो | 


वह नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध ठहराया गया हो | 
उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 4955के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लघंन 


किये जाने के कारण 3 मास से अधिक की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो। 





वही धारा 72 (6) ड 
वही; धारा 5 (%) 
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9. उसे ऐसेन्शियल सप्लाइज (टेम्पोरेटी पावर्स) एक्ट, 4946 या यू0पी0 कनन्‍्द्रोल ऑफ 
सप्लाई (टेम्पोरेटी पावर्स) एक्ट, 4947 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लघंन क्‍ 
करने के कारण 6 मास से अधिक की अवधि के कारावास का या निर्वासन का दण्ड 
दिया गया हो। 

40. उसे उ0प्र0 आबकारी अधिनियम, 4940 के अधीन 3 मास से अधिक की अवधि के 
कारावास का दण्ड दिया गया हो | 

44. उसे स्वास्थ्य औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 4985 के अधीन किसी अपराध के 

.. लिये दोष सिद्ध ठहराया गया हो | 

42.: उसे निर्वाचन सम्बन्धी किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध ठहराया गया हो। 

43. उसे उत्तर प्रदेश सामाजिक निर्योग्यताओं का निराकरण अधिनियम, 4947 या सिविल 

.. अधिकार संरक्षण अधिनियम, 4955 के अघीन दोष सिद्ध ठहराया गया हो। 


द किन्तु उक्त 4, 6, 7, 8, 9, 0, 4, 42, व 43 के अधीन अन्हता कि अवधि ऐसे 
'दिनॉक से जिसे नियत किया जाये, 5 वर्ष होगी प्रतिबन्ध यह है कि जैसी भी स्थिति हो, बकाये 
का भुगतान कर दिये जाने पर या अभिलेख या सम्पत्ति दिये जाने पर उक्त भाग 5 के अधीन 

अनहहता नहीं रह जायेगी। . ध 


 निवचिन :- 
ग्राम पंचायत के प्रधान तथा सदस्यों का निर्वाचन नियत रीति से गुप्त मतदान 
प्रणाली द्वारा कराया जायेगा। पंचायतो के निर्वाचन के लिये एक प्रथक राज्य निर्वाचन आयोग 
के गठन की व्यवस्था की गयी है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, अधीक्षण द्वारा तथा 
नियन्त्रण में ही पंचायत चुनाव होगे, राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को जो कि राज्य पाल 
द्वारा नियुक्त किया जायेगा हटाने के लिये उसी प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा जो 
.  उच्चन्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए केया जाता है। 





ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली, 
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राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण निर्देशन और नियन्त्रण के अधीन तैयार की जायेगी।. 
निर्वाचक नामावली नियत रीति से प्रकाशित हो जाने के बाद उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की 
निर्वाचक नामावली होगी, नामावली तैयार करने के वर्ष में जिसने पहली जनवरी को ॥8 वर्ष की 
आयु पूरी कर ली हो तथा जो ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सामान्यतः 
निवांसी हो, उस प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में पंजीकरण का हकदार होगा। 
किन्तु निम्न अनर्हतायें होने पर ऐसा नहीं हो सकेगा - द 

4. वह भारत का नागरिक न हो, 
.. 2. विकृतचित्त हो (सक्षम न्यायालय की घोषणा के आधार पर), 

3. निर्वाचन सम्बन्धी भ्रष्ट आचरण का दोषी करार दिया गया हो | 


जारक्षणा 


नयी पंचायत व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ग्राम पंचायत 

. के प्रधान पद तथा पंचायत सदस्यों के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग 
एवं महिलाओं के लिये स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। राज्य में अनुसूचित 
जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित प्रधानों के पदों की संख्या. 
का अनुपात प्रधानों की कुल संख्या के यथाशक्य वही होगा, जो राज्य की अनुसूचित जातियों 
की या राज्य की अनुसूचित जनजातियों की या राज्य के पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात 
राज्य की जनसंख्या से है। किन्तु साथ ही यह भी प्रतिबन्धित किया गया है कि पिछड़े वर्गों के 


लिये आरक्षण प्रधानों के पदों की कुल संख्या के 27 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यह भी... 


प्रावधान किया गया है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आँकड़े उपलब्ध न हो तो नियत . 
. रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है। राज्य की कल जनसंख्या 
. में अनुसूचित जाति 24.25 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 0.2 प्रतिशत, पिछड़ी जाति लगभग 45 
प्रतिशत है | अत हक क्‍ बा का 
क्‍ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछडे. वर्ग के आरक्षित प्रधानों के पदों 
की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून पद यथास्थिति इन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिये 
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आरक्षित होंगे।' इसी प्रकार प्रधानो के पदों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अन्यून पद जिसमें 
अनुसूचित जाति, जन जाति व पिछड़े वर्ग की महिलाओं के आरक्षित प्रधानों के पदों की संख्या 
_ भी शामिल है, महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे।” आरक्षित प्रधानों के पद भिन्‍न-भिन्‍्न ग्राम 
. पंचायतों मे चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में जैसा नियत हो, अवधि किये जायेंगे यहाँ यह भी ' 
: स्पष्ठ किया गया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों 
और महिलाओं के अनारक्षित पदों पर निर्वाचन हेतु कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। 


इसी प्रकार ग्राम पंचायत सदस्यों के पदों के लिये भी आरक्षण की व्यवस्था की 

गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायतों के सदस्यों हेतु अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और 
क्‍ पिछड़े वर्गों के लिये स्थान इस प्रकार आरक्षित किये जाने हैं कि आरक्षित स्थानों की संख्या का 
अनुपात ग्राम पंचायतों में स्थानों की कुल संख्या में यथाशक्य वही होगा जो पंचायत क्षेत्र में 
हर अनुसूचित जातियों की या पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की या पंचायत क्षेत्र में पिछड़े 
वर्गों की जनसंख्या का अनुपात ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में हों और ऐसे स्थान किसी ग्राम 
पंचायत के विभिन्‍न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे क्रम में चक्रानुक्रम में आवण्टित किये जायेंगे, 
जैसा कि नियत किया जाय।' इन स्थानों के एक तिहाई से अन्यून स्थान महिलाओं के लिये 
आरक्षित पद भी इन्ही वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगे।* साथ ही ग्राम पंचायत में 
कुल स्थानों की संख्या के एक तिहाई से क्‍ अन्यून स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित पद भी. 
सम्मिलित होंगे।' ऐसे स्थान किसी ग्राम पंचायत के विभिन्‍न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे 
चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे, जैसा नियत किया जाय | ग्राम पंचायत में आरक्षित स्थान 
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6. वही, काया 72 उपधारा 5 (7) 


है 02 


उस ग्राम पंचायत के विभिन्‍न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में निम्नलिखित क्रम में आवण्टित किये 
जायेंगे ।' 

(क) अनुसूचित जनजातियों की महिलायें 

(ख) अनुसूचित जनजातियाँ 

(ग) अनुसूचित जातियों कि महिलायें 

(घ) अनुसूचित जातियाँ 

(ड.) पिछड़े वर्गों! की महिलायें 

(च) पिछड़े वर्ग के लोग 

(छ) महिलायें 


ग्राम पंचायत का कार्यकाल :- 

संविधान के अनुच्छेद 243(ड) तथा 243(6) के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत _ 
का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और ग्राम पंचायत के संघटन से पूर्व निर्वाचन करवाना अनिवार्य 
होगा। ग्राम पंचायत के किसी सदस्य का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल तक ही सीमित... 
रहेगा। राज्य सरकार किसी ग्राम पंचायत संयुक्त समिति अथवा न्याय पंचायत को विघटित कर. क्‍ 
. सकती है यदि उस संस्था ने अपनी हैसियत का दुरूपयोग किया हो या अपने कर्तव्यों के पालन 
: में निरन्तर चूक की हो या उसका बना रहना जनहित में न हो। किन्तु उसके विघटन की तिथि 
से 6 माह की अवधि से पूर्व निर्वाचन करा लिया जाना चाहियें किन्तु जहाँ विघटित ग्राम पंचायत 
की शेष अवधि 6 माह से कम हो वहाँ निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं है। किसी ग्राम पंचायत 
के कार्यकाल की समाप्ति न होने पर ग्राम पंचायत बनी रहती। क्‍ 
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ग्राम प्रधान को अपदस्थ करने के लिये अविश्वास प्रस्ताव :- 


ग्राम प्रधान को उसके पद से अपदस्थ करने के लिये ग्राम सभा: के आधे सदस्यों :. 
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7. उत्तर प्रदेश पचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवशगण्टन) निययावली 7994. 

.. धारा 4 लत 
2  उष्प्र० पंचायती राज अधिनियम 7947, उ0प्र0 पंचायती राज विधि (सशोधन अधिनियम धारा 

42 उप धारा 3 (क) (छ) (7) 


के हस्ताक्षर से एक लिखित नोटिस जिला पंचायत राज अधिकारी को दी जायेगी। इस नोटिस । 
में उन कारणों का उल्लेख किया जायेगा जिसके कारण प्रधान को हटाया जाना आवश्यक है। 
नोटिस पर हस्ताक्षर करने वालों में कम से कम 3 सदस्य स्वयं उपस्थित होकर इसे जिला 
पंचायत राज अधिकारी को देंगे। नोटिस मिलने के 30 दिन के अन्दर जिला पंचायत राज 
अधिकारी ग्राम पंचायत की बैठक बुलायेगा और बैठक की सूचना कम से कम १5 दिन पूर्व दी 
जायेगी। ग्राम सभा अपनी बैठक में दो तिहाई बहुमत से ग्राम प्रधान के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव 
पारित कर अपदस्थ कर सकती है। प्रधान को हटाने के लिये कोई. बैठक उसके निवचिन के दो 
वर्ष के भीतर नहीं बुलाई जायेगी। यदि अविश्वास की बैठक कोरम के अभाव में नहीं हो पाती है 
या प्रस्ताव दो तिहाई बहुमत नहीं प्राप्त कर पाता तो उसी प्रधान को हटाने के लिये दोबारा 
बैठक दो वर्ष तक नहीं बुलायी जा सकती [' क्‍ 


प्रधान के पद की अस्थायी रिक्ति का भरा जाना :- 
ग्राम प्रधान की मृत्यु होने या उसे पद से हटाये जाने या त्याग पत्र देने अथवा 
. अन्य किसी कारण से प्रधान का पद रिक्त होने की दशा में छः माह की अवधि समाप्त होने के 


को पूर्व शेष कार्यकाल के लिये निर्वाचन कराया जाना अनिवार्य है। 














उप प्रधान रस 


प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक उपप्रधान होगा जिसे ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा क्‍ 
अपने सदस्यों में से ऐसी रीति से निर्वाचित किया जायेगा जो नियत की जाय ।* प्रतिबन्ध यह है 
.. कि ग्राम पंचायत तदर्थ नियमों द्वारा या उनके अधीन नियत समय के भीतर उप प्रधान को इस 
प्रकार निर्वाचित करने में चूक करे, तो विहित प्राधिकारी ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को उप 
प्रधान नाम निर्दिष्ट व्यक्ति सम्यक रूप से निर्वाचित समझा जायेगा। उप प्रधान को उसके पद 
से हटाने के लिये उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जायगा, जिस प्रक्रिया का अनुसरण प्रधान . 
को अपदस्थ करने के लिये किया जाता है। 
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बेठक :- 

कार्य सम्पादन के लिये ग्राम पंचायत की बैठकें समान्यतः प्रत्येक मास में कम से 
कम एक बार होगी किन्तु दो लगातार बैठकों के बीच दो मास का अन्तर नहीं होगा। 
. साधारणतया बैठक उस गाँव में बुलाई जायेगी जहाँ ग्राम सभा का कार्यालय स्थित हो। यह . 
बैठक ग्राम पंचायत कार्यालय अथवा किसी अन्य सार्वजनिक स्थल पर आयोजित की जायेगी। 
ग्राम पंचायत के बैठक की सूचना बैठक से कम से कम पाँच दिन पूर्व चौकीदार या चपरासी के 
माध्यम से प्रत्येक सदस्य को भेजी जायेगी और ग्राम पंचायत की अधिकारिकता के अन्तर्गत 
सहजदृश्य स्थान पर नोटिस की प्रतिलिपि चिपकाकर प्रकाशित की जायेगी [ ग्राम पंचायत की 
बैठक ग्राम प्रधान या उसके अनुपस्थिति रहने पर उप प्रधान आहूत कर सकता है। यदि पंचायत 
के 4/3 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर कर लिखित रूप से बैठक बुलाने को कहे तो प्रधान 
को पत्र मिलने के 45 दिन के अन्दर बैठक बुलानी होगी यदि प्रधान बैठक नहीं बुलाता है तो 
निर्धारित अधिकारी बैठक बुला सकता है । 


 कोरम :- 
ग्राम पंचायत की बैठक के लिये प्रधान व उप प्रधान को शामिल करते हुए | 
पंचायत सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति बैठक का कोरम मानी जायेगी। यदि... 
कोरम के पूरा न होने पर बैठक नहीं होती है तो दोबारा सूचना देकर बैठक बुलाई जा सकती 
है। इसमें कोरम की आवश्यकता नही होगी | 


अध्यक्षता :- 


सामान्य रूप से ग्राम पंचायत के बैठकों की अध्यक्षता प्रधान करेगा उसके . 
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वही धारा 72 (कक). 

'उछप्र0 पंचायती राज नियमावली ॥947, नियम ३7 
वही; नियम 33 

वही. नियय 33 (क) 

वही नियम 35 


एा # (७ ७ 


कक, 


उपस्थित न होने पर उप प्रधान व इन दोनो के मौजूद न रहने पर प्रधान द्वारा लिखित रूप से 
मनोनीत सदस्य अध्यक्षता करेगा। यदि प्रधान ने इस सम्बन्ध में किसी को मनोनीत नहीं किया है. 
तो यह कार्य विहित अधिकारी करेगा। यदि ग्राम प्रधान व विहित अधिकारी दोनों ही किसी 
सदस्य को मनोनीत न कर पाये हो तो ग्राम पंचायत की बैठक में उपस्थित सदस्य बैठक की 
अध्यक्षता करने के लिये ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को चुन सकते हैं।' 


ग्राम प्रधान के कर्तव्य :-- 


ग्राम पंचायत के निम्न कर्तव्य होंगे* 


4. क. ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की सभी बैठकों को आयोजित करना तथा अध्यक्षता 
करना | हि 
ख. बैठकों में कारबार के संव्यवहार को नियत्रिंत करना तथा व्यवस्था बनाये रखना। 
2. ग्राम पंचायत के वित्त की निगरानी करना, प्रशासन का अधीक्षण करना और उसमें 
किसी व्यतिक्रम को ध्यान में लाना, क्‍ क्‍ 
3. ग्राम पंचायत द्वारा पोषित संस्थापन का अधीक्षण करना तथा उस पर नियंत्रण रखना, 
4. ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को क्रियान्वित करना, 
5. नियमावली के अधीन उपबन्धित विभिन्‍न रजिस्टरों को बनाये रखने के लिये व्यवस्था 
करना तथा ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की ओर से पत्राचार करना, 
6. ग्राम पंचायत की सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिये विभिन्‍न कार्यों के निष्पादन के लिये और 


ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित करों, शुल्कों तथा फीस के निर्धारण तथा वसूली के लिये... 


व्यवस्था करना । 

7. ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा की ओर से सिविल वाद दाखिल करना और अभियोजना 
प्रारम्भ करना 

8. ऐसे अन्य कर्तव्यों का निवहिन करना जो अधिनियम या किसी अन्य विधि द्वारा या से 

... अधीन अपेक्षित हों या उस पर अधिरोपित हों । 


अललनलमन-»न- 





7. वही; नियम 46 
2 वही नियम 42... 


. #6 


ग्राम सभा :-- 

क्‍ राज्य सरकार किसी ग्राम के लिये या ग्रामों के समूह के लिये एक ग्राम सभा 
की स्थापना सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा करेगी किन्तु यदि ग्राम सभा की स्थापना ग्रामों 
के समूहों को मिलाकर की जायेगी तो ग्रामों के समूहों में से जिस ग्राम की जनसंख्या सबसे 
अधिक होगी उसी के नाम पर ग्राम सभा का नाम रखा जायेगा।' ग्राम सभा में पंचायत क्षेत्र की. 
वोटर लिस्ट में दर्ज सभी लोग सदस्य होते हैं। 


बैठक :- क्‍ 

प्रत्येक ग्राम सभा की प्रति वर्ष दो सामान्य बैठकें होंगी। एक बैठक खरीफ की 
फसल के तुरन्त बाद होगी जो खरीफ की बैठक कहीं जायेगी। इसी प्रकार दूसरी बैठक रबी की 
. फसल काटने के तुरन्त बाद होगी जो रबी की बैठक कही जायेगी। इन बैठकों की अध्यक्षता 
सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रधान करेगा इसके अलावा प्रधान, विहित प्राधिकारी द्वारा लिखित 
रूप से माँग किये जाने पर अथवा सदस्यों की संख्या के कम से कंम 4/5 की माँग पर, ऐसी 
माँग के दिनाक के तीस दिन के अन्दर किसी भी समय एक असाधारण सामान्य बैठक बुला क्‍ 
सकता है। ग्राम सभा की समस्त बैठकों का समय एवं स्थान निर्धारित रीति से प्रकाशित किया. 
जायेगा। बैठक की गणपूर्ति. के लिये कुल सदस्यों की संख्या के /5 भाग का उपस्थित होना 
अनिवार्य है। 9 8 
कार्य :- 

ग्राम सभा निम्न मामलों पर विचार कर ग्राम पंचायत को सिफारिश और सुझाव 
: दे संकती है।*.. 


7. उ८प्र0 पंचायती राज अधिनियम /947, संशोधित द्वारा उठप्र/ पंचायती राज विधि /सशोधन) | 
. अधिनियम 7994 धारा 3 द क्‍ है पक 
वही. धारा 77 (0 
: वही; धारा 77 मा 
वही बारात (9. 


छा के ७ ७ 








6 ॥ 


क- ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासन की रिपोर्ट और 
अन्तिम लेखा परीक्षा टिप्पणी और उस पर दिये उत्तर, यदि कोई हो, 

ख--ूर्ववर्ती वर्ष से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के विशेष कार्यक्रमों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 
लिये जाने के लिये प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट, क्‍ 

. ग- ग्राम में सभी वर्गों के बीच एकता और समन्वय की अभिवृद्धि, 

घ- ग्राम के भीतर प्रौढ़ शिक्षा कॉर्यक्रम! 

च-ऐसे अन्य मामले जैसे नियत किया जाये, 


इस सम्बन्ध में प्रावधान यह है कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा की सिफारिशों पर 
सम्यक विचार करेगी।' साथ ही ग्राम सभा निम्न कार्यों का भी सम्पादन करेगी - 
4. सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिये स्वैच्छिक श्रम और अंशदान जुटाना, 
.. 2. ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये लाभार्थी की पहचान, क्‍ 
3. ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुँचाना। 


ग्राम पंचायत के कार्य 


उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 4947 संशोधित द्वारा उ0प्र0 पंचायती राज्य 
विधि (संशोधन) अधिनियम 4994 के धारा ॥5 में ग्राम पंचायतों के कार्यों का विस्तृत उल्लेख _ 
किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की गई. 
शर्ता के अधीन प्रत्येक ग्राम पंचायत निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी - 


4.कषि, जिसके अन्तर्गत कषि विस्तार भी है 
क-कषि और बागवानी का विकास और प्रोन्‍नति। 


 ख-बंजर भूमि और चरागाह भूमि का विकास और उसके अनधिकृत संकमण और प्रयोग की 
रोकथाम करना।.. क्‍ क्‍ 





4. वही धारा 77 (4; 
2. वही, धारा 7॥ (5) 
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भूमिसुधार का कार्यान्वयन, चकबन्दी और 


भूमि सरक्षण :- क्‍ 
'क- भूमि विकास, भूमि सुधार और भूमि संरक्षण में सरकार और अन्य एजेन्सियों की सहायता हि 
करना | 


ख- भूमि चकबन्दी में सहायता करना | क्‍ 
3.लघु सिंचाई , जल व्यवस्था और जल आच्छादन विकास :- 
क-लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण में प्रबन्ध और सहायता करना | 
 ख-लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण, सिंचाई के उद्देश्य से. 
जलपूर्ति का विनियमन | क्‍ 

4 -पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्‍क॒ट पालन :- 


क-पालतू जानवरों, कुक्कुटों और अन्य पशुधनों की नस्‍लों में सुधार करना। 
ख-दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन, सुअर पालन इत्यादि की प्रोन्नति | 


>-मत्यय पालन 

: गाँवों मे मत्स्य पालन का विकास करनाः- 

6 सामाजिक और कषि वानिकी :- 

. क-सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर व॒ृक्षा रोपण और परिरक्षण। 
ख-सामाजिक और कृषि वानिकी और रेशम उत्पादन का विकास और प्रोन्नति | 
73.लथय वन उत्पाद हे क्‍ 

लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति और विकास । 

8.लघ उद्याग उद्योग :- 

क-लघु उद्योगों के विकास में सहायता करना । 

ख-स्थानीय व्यापारों की प्रोन्‍नति। 

9 .कंटीर और ग्राम उद्योग 








कषि और वाणिज्यिक उद्योगों के विकास में सहायता करना | 
 ख- कूटीर उद्योगों की प्रोन्‍नति। क्‍ 


हर, 


0. ग्रामीण अजावास :- 
क- ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन | 
ख-- आवास-स्थलों का विवरण और उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण | 
4].पेय जल :- 

पीने, कपड़ा धोने, स्नान करने के प्रयोजनों के लिये जल सम्भ्रण के लिये. 
सार्वजनिक कुओं, तालाबों और पोखरों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण और पीने के प्रयोजनों 
के लिये जल सम्भरण के श्रोतों का विनियमन | 


42 .ईंधन और चारा भूमि :- 





क- ईंधन और चारा भूमि से सम्बन्धित घास और पौधों का विकास | 
.. ख- चारा भूमि के अनियमित अन्तरण पर नियंत्रण | 





43 .सड़कें , पुलियों, पुलों, नौका घाट, जलमार्ग और संचार के 
अन्य साधन :- 
. क- ग्राम की सड़कों, पुलियों, पुलों और नौका घाटों का निर्माण और अनुरक्षण | 
ख- जल मार्गों का अनुरक्षण | 
ग- सार्वजनिक स्थानों पर से अधिक्रमण का हटाना । 
44 .ग्रामीण विद्युतीकरण :- 
सार्वजनिक मार्गों और अन्य स्थानों पर प्रकाश उपलब्ध कराना और अनुरक्षण: 
करना | ँ 2 बह ह 


 १5 गैर पारम्परिक उर्जा श्रोत :- 


ग्राम में गैर परम्परागत उर्जा श्रोततों के कार्यक्रमों का विकास, प्रोन्नति और 
उनका अनुरक्षण। 


6 . गरीबी उपशमन कार्यक्रम :- 
गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की प्रोन्नति और कियान्वयन | 
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१7. शिक्षा :- क्‍ 
शिक्षा जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं। शिक्षा के बारे में सार्वजनिक 
चेतना | 
78 . तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा :- 
. ग्रामीण कला एवं शिल्पकारों की प्रोन्नति | 
9. प्रोढ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा :- 
प्रौढ़ साक्षरता की प्रोन्नति | 
20. पुस्तकालय :- 
पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना और अनुरक्षण | 
2:--खेल कूद और सांस्कृतिक कार्य :- 
क्‍ . क-सामाजिक और सांस्कृतिक क्रिया-कलापों की प्रोन्नति | 
 ख-विभिन्‍न त्योहारों पर सांस्कृतिक संगोष्ठियों का आयोजन | 
_ ग-खेलकूद के लिये ग्रामीण क्लबों की स्थापना और अनुरक्षण | 
22 .बाजार और मेले :- 
पंचायत क्षेत्र में मेलों बाजारों और हांटों का विनियमन | 
23 .चिंकित्सा और स्वच्छता :- 





'क- ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति | 
. ख-महामारियों के विरूद्ध रोकथाम | 
ग-मनुष्य और पशु टीकारण के कार्यक्रम । 
घ-छुटूटा पशु और पशुधन के विरूद्ध निवारक कार्यवाही | 
ड.-जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण। 
24 .परिवार कल्याण :- 
परिवार कल्याण कार्यक्रमों की प्रोन्नति और क्रियान्वयन | 


25.आर्थिक विकास के लिये योजना :- 





ग्राम पंचायत के क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिये योजना तैयार करना | 








8] 


26 .प्रसूर्ति और बाल विकास :- 

क-ग्राम पंचायत स्तर पर महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना। 
ख-बाल स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों की प्रोन्‍नति। 

27 समाज कल्याण जिसके अन्तर्गत विकलांगो और 
मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याणभी है :- 
क-वुद्धावस्था व विधवा पेंशन योजनाओं में सहायता करना। 

ख-विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के कल्याण को सम्मिलित करते हुए समाज 
कल्याण कार्यक्रमों में भाग लेना | 


28 .कमजोर वर्गों और विशष्टतया अनुसूचित जातियों ओर 


अनुसूचित जन जातियों का कल्याण :- 





. क-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिये 


विशिष्ट कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना । 

. ख-सामाजिक न्याय के लिये योजनाओं की तैयारी और क्रियान्वयन| 

29 .सार्वजनिक वितरण प्रणाली :- 

क-अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण के सम्बन्ध में सार्वजनिक चेतना की प्रोन्‍नति। 
ख-सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनुश्रवण | द 


30 सामुदायिक आस्तियों का परिरक्षण और अनुरक्षण :- 


उक्त कार्यो के अतिरिक्त राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निम्न में से किसी या क्‍ 


सभी कार्यों को ग्राम पंचायत का सौंप सकती है (धारा 46) 

4.पंचायत क्षेत्र में स्थित किसी वन की व्यवस्था और अनुरक्षण। 

2.पंचायत क्षेत्र के भीतर स्थिति सरकार की बंजर भूमि, चरागाह, ऊसर भूमि या खाली पड़ी भूमि 
की व्यवस्था । क्‍ 


. 3.किसी कर या भूराजस्व का संग्रह और संम्बन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण | 


जातियों और 
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ग्राम पंचायत की समितियाँ :- 


ग्राम पंचायत अपने कार्यों में सहायताके लिये 6 समितियों का गठन करेगी। इन 


समितियों को ग्राम पंचायत आवश्यकतानुसार अपने सभी कार्यों या किन्‍्ही कार्यों को करने के 
लिये सौंप सकती है। ऐसी प्रत्येक समिति में एक सभापति तथा 6 अन्य सदस्य होंगे जो ग्राम 
पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से नियत नीति से निर्धारित किये जायेंगे। किन्तु इस सम्बन्ध 
में प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक समिति में कम से कम एक महिला सदस्य, अनुसूचित जनजातियों, 


अनुसूचित जातियों का एक सदस्य और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य होगा। राज्य सरकार 


अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि प्रधान या उप प्रधान या ग्राम पंचायत का कोई 
. अन्य सदस्य ऐसी किसी समिति का सभापति होगा।' ये 6 समितियाँ निम्न लिखित हैं- 


है 


नियोजन एवं विकास समिति:- इस समिति का कार्य ग्राम पंचायत की योजना तैयार 


करना, कृषि, पशुपालन तथा गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों का संचालन करना है। 


क्‍ शिक्षा समिंति:- शिक्षा समिति का कार्य है प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा 


अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता आदि से सम्बन्धित कार्य करना। 
निर्माण कार्य समिति--गाँव में सभी प्रकार के निर्माण कार्य करवाना और गुणवत्ता... 
सुनिश्चित करना इस समिति का दायित्व है। 


: स्वास्थ्य एवं कल्याण समितिः- इस समिति का दायित्व है चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार. 


कल्याण सम्बन्धी कार्य और समाज कल्याण विशेष रूप से महिला एवं बाल कल्याण की 
योजनाओं का संचालन व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े. वर्गों की 


. उन्‍नति एवं संरक्षण के लिये कार्य करना है। क्‍ 
प्रशासनिक समिति:ः- इस समिति के अधीन जो विषय हैं, वे हैं- कर्मियों सम्बन्धी समस्त 


विषय तथा राशन की दुकान सम्बन्धी कार्य । 


जल प्रबन्धन समिति:ः- जल प्रबन्धन समिति द्वारा राजकीय नलकपों का संचालन तथा 


पेय जल सम्बन्धी कार्य सम्पादित किये जायेंगें | 


१७७७ आशा 


उ०प्र0 अधिनियम संख्या 33 वर्ष ॥999 की धारा (9) द्वारा ग्रतिस्थापित (दि0 29-7-99 से 
प्रभाव) उ्प्र/ पंचायती राज अधिनियम की धारा 29 


ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित कर्मी 

. विकेन्द्रीकण की नई व्यवस्था में ग्रामीण स्तरीय कार्यकर्ताओं की गाँव में 
उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक 
बहुउंददेश्यीय कर्मी तैनात किया गया है, जिसे “ग्राम पंचायत विकास अधिकारी” का नाम दिया 
गया है। निम्नलिखित आठ विभागों के कर्मचारी, पंचायतों के अधीन ग्राम पंचायत विकास ' 
अधिकारी (बहुउद्देश्यीय कर्मी) बनाये गये हैं- क्‍ 


विभाग कानाम द द कर्मी का पद नाम 
4. ग्राम्य विकास विभाग... ग्राम विकास अधिकारी 
2. पंचायती राज विभाग ग्राम पंचायत अधिकारी 
3. कृषि विभाग किसान सहायक 

4. चिकित्सा विभाग... क्‍ पुरूष स्वास्थ्य कार्यकत्ता 
5. सिंचाई विभाग-...... क-नलकूप चालक 


ख-सींचपाल (नलकृप) 
ग-सींचपाल (नहर) 
6. समाज कल्याण विभाग. क्‍ ग्राम विकास अधिकारी 


(समाज कल्याण) 


7. गन्ना विभाग गन्ना पर्यवेक्षक 
8. भूमि विकास एवं जल. ... सभादेश प्रक्षेत्र विकास 
संसाधन विभाग द अभिकरण के ग्राम स्तरीय 





कार्यकर्ता, निरीक्षक एवं 
... सींचपाल पर्यवेक्षक द 
इनके अतिरिक्त निम्न चार विभागों के कर्मी पंचायतों के अधीन किये गये हैं किन्तु वे. कर 
बहुउद्देश्यीय कर्मी नहीं है-....... हा क्‍ । 
।. बेसिक शिक्षा विमागा. _-.. प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय. 
हक रा तथा अनौपचारिक शिक्षा 
.. के अर्न्तगत कार्यरत 
... प्रधानाध्यापक /शिक्षक.._ 
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तथा अनुदेशक 
2. चिकित्सा, स्वास्थ्य हम ए0 एन0 एम व दाई 
एवं परिवार कल्याण विभाग द 


3. महिला कल्याण विभाग _ आगन बाडी कार्यकत्री 
व सहायिका 


4. पशुधन विभाग -- ... पशुधन प्रसार अधिकारी 


यदि ग्राम पंचायत में एक ही ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तैनात है तो वह 
ग्राम पंचायत का सचिव होगा। यदि एक से अधिक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तैनात हैं तो. 
उनमे से एक को ग्राम पंचायत के सचिव का कार्य ग्राम-पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके 
प्रदत्त किया जायेगा। 


ग्राम पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था :- 


हक किसी भी प्रकार की सरकार का संचालन चाहे वह केन्द्रीय हो, प्रान्तीय हो या _ 

स्थानीय हो बिना सम्यक वित्तीय संसाधनों के सम्भव नहीं है। केवल राजनीतिक शक्तियों के 
हस्तान्तरण मात्र से विकेन्द्रीकरण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिये आर्थिक 
: वित्तीय शक्तियों का हस्तान्तरण भी अपरिहार्य है। अस्तु नवीन पंचायती राज व्यवस्था में भी 
उसके कार्यों के समुचित सम्पादन के सन्दर्भ मे वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था की गई है। ग्राम. 
पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रमुख प्रावधान निम्न है - 


- .कर और फीस का आरोपण :- 


.. ग्राम पंचायतों द्वारा लगाये जाने वाले करों के सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया है कि 
गाम पंचायत एतद्पश्चात्‌ दिये गये खण्ड (क) और (ख) में वर्णित कर लगायेगी और खण्ड (ग) 
(घ), (ड.), (छ), (ज), (झ), (ब) और (ट) में वर्णित सभी या कोई कर, फीस और शुल्क लगा 
सकती है।- कु 


न्‍अलनापनकसनक “अनमनमधकममकक 


3... उधप्र0 पंचायत राज अधिनियय क्षार ऋ.. 
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(क) उन क्षेत्रों में जहाँ उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 
950, जौनसार बावर जमींदार विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 4956, अथवा कुमारऊँ तथा : 
उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 4960 के अधीन मध्य वर्तियों के 
अधिकार आगम और सर्व्त्व अर्जित कर लिये गये हों, भूमि पर उसके लिये देय अथवा देय समझी 
जाने वाली भूराजस्व की धनराशि पर प्रति रूपया कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे से 
अनधिक कर लगा सकती है यदि भूमि पर उस व्यक्ति से, जिसके द्वारा उसके लिये भूराजस्व . 
देय हो अथवा देय समझा जाय भिन्‍न व्यक्ति वास्तव में कृषि करता हो तो कर उस व्यक्ति द्वारा 
देय होगा जो वास्तव में उस पर खेती करता हो। 

(ख) खण्ड (क) में अनिर्दिष्ट क्षेत्रों से भिन्‍न क्षेत्रों मे भातिक अधिकार से सम्बन्धित प्रवृत्त 
विधि के अधीन किसी काश्तकार द्वारा वह कुछ भी कहलाता हो, देय भूराजस्व की धन राशि पर 
प्रति रूपया कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे से अनधिक कर लगा सकती है। यदि 
. भूमि पर उस व्यक्ति से जो उसके लिये भूराजस्व का देनदार हो, भिन्‍न व्यक्ति वास्तव में कृषि. 
करता हो तो कर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जो उस पर वास्तव में कृषि करता हो - 

(ग) ग्राम पंचायत के क्षेत्र में अस्थायी रूप से स्थित प्रेक्षागृह, सिनेमा अथवा इसी प्रकार 
के आमोद परकर जो पाँच रूपया प्रतिदिन से अधिक नहीं होगा, लगा सकती है| हे 

(घ) ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर रखे गये और किराये पर चलाये जाने वाले पशुओं . 
और यन्त्र चालित वाहनों से भिन्‍न वाहनों पर उनके स्वामियों द्वारा निम्न लिखित दर से देय कर. 
लगा सकती है। 

4.जानवरों की दशा में, प्रति जानवर तीन रूपया, 

2.गाड़ियों कि दशा में प्रतिवाहन 6 रूपया प्रतिवर्ष से अधिक न होगा। 


 (ड.) उन व्यक्तियों पर कर लगा सकती है जो ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन पर खण्ड (ग) 
के अधीन कर निर्धारित किया जाता हो और ऐसे बाजारों हाटों अथवा मेलों में बिक्री के लिये 
सामानों को अभिदर्शित करे जो सम्बन्धित ग्राम पंचायत के हों अथवा उसके नियंत्रण में हों। ! 

. (व) ऐसे पशुओं के पंजीकरण पर फीस लगा करती है जिनकी बिक्री किसी ऐसे बाजार 
अथवा स्थान पर की जाती हो, जो ग्राम पंचायत के हों अथवा उसके नियंत्रण में हों।..... 
(छ) वद्यशालाओं और पड़ावों की भूमि के प्रयोग के लिये फीस लगा सकती है। 
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(ज) जल शुल्क जहाँ ग्राम पंचायत द्वारा घरेलू उपयोग के लिये जल सम्भारित किया 
जाता हो। 

(झ) निजी शौचालयों या नालियों कि सफाई के लिये कर जो उन ग्रहों के, जिनसे निजी 
शौचालय की नाली संलग्न हो, स्वामियों या अध्यासियों द्वारा देय होगा, उस दशा में ऐसी सफाई 
. ग्राम पंचायत के अभिकरण के माध्यम से की जाय। क्‍ 
(ञ) सड़कों की सफाई और उन पर रौशनी व स्वच्छता कर | 


(ट) सिंचाई शुल्क, जहाँ ग्राम पंचायत द्वारा अपने द्वारा निर्मित या अनुरक्षित 
किसी लघु सिंचाई प्रयोजन से सिंचाई के लिये जल सम्भारित किया जाता हो | क्‍ 
(ठ) कोई ऐसा अन्य कर जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान 


मण्डल को संविधान के अधीन, उसके अनुच्छेद 277 को सम्मिलित करते हुए हो और जिसका 
ग्राम पंचायत द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो | 


2.मूमि अर्जित करने की शक्ति :- क्‍ 
8. यदि कोई ग्राम पंचायत अथवा ग्राम पंचायतें इस अधिनियम के किसी प्रयोजन 
.. को क्रियान्वित करने के लिये किसी भूमि की अपेक्षा करे तो वह ग्राम पंचायत अथवा ग्राम 
पंचायतें पहले तो आपसी बातचीत द्वारा भूमि गृहण करने का प्रयत्न करेंगी और यदि सम्बन्धित 
पक्ष करार करने में चूक जाये तो ऐसी ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतें भूमि अर्जित करने के लिये 
कलेक्टर को नियत आवेदन प्रपत्र में आवेदन पत्र दे सकती है और कलेक्टर ऐसी भूमि को ऐसी 
ग्राम पंचायत अथवा ग्राम पंचायतों के लिये अर्जित कर सकता है।...... 





3 .ग्राम पंचायत में निहित सम्पत्ति :- 


राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी विशेष आरक्षण के अधीन रहते हुए ग्राम 
पंचायत की अधिकारिता के भीतर स्थित समस्त सार्वजनिक सम्पत्ति ग्राम पंचायत में निहित 
. होगी और ऐसी समस्त अन्य सम्पत्ति सहित जो ग्राम पंचायत में निहित हो जाये, उसके निर्देश 


७७७७७ आया 9 बल बन गी मन लक ललिकककनी 
आणआ 
७४४७७॥७७॥७॥७७७७७॥७॥७७॥७७७७७७॥७७/ंभश ७ ७रश//शशशश//ण/आलं्ा 0 आल आलम अर भेज ना रतन नमन शिकी कलर लिवीकिलकिन |निललनन-+ नल भ-> न मकान +3+ ">> अकभ मिस, लिनननकिनान लमनन«ननानीाओ "डफजनानपोेलाश अ-»ननपण-मकाबा का्कणकाफना, 
अनलशकलन तक च्रनमपात्ानन अपलमाानव्प->नमकतकनपकक,. 
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प्रबन्ध तथा नियंत्रण में होंगी।! ऐसे समस्त बाजार तथा मेले अथवा उनके ऐसे अंश, जो 
सार्वजनिक भूमि पर लगते हों, प्रबन्ध और विनिश्चय ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा और ग्राम 
पंचायत, गाँव निधि के खातों में ऐसे समस्त देयों को प्रापत करेगी जो उसके सम्बन्ध में 
उदग्रहित या आरोपित किये गये हों। 


4 .दावों का निस्तारण :- 


यदि उपर्युक्त निहित किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत _ 


और किसी व्यक्ति के बीच विवाद उत्पन्न हो तो ग्राम पंचायत ऐसे व्यक्तियों को सुनवाई का 


समुचित अवसर देगी और तब यह निर्णय करेगी की उक्त सम्पत्ति को ग्राम पंचायत की क्‍ 


सम्पत्ति समझी जाय अथवा नहीं ।* 


5 .उधार लेने की शक्ति :- 


हि कोई ग्राम पंचायत राज्य सरकार से अथवा नियत प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से. क्‍ 
तथा ऐसी शर्तों के अधीन कहते हुए जो नियत की जाय, विधि द्वारा स्थापित किसी वित्तीय... 


निगम अथवा किसी समुचित बैंक या उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक अथवा डिस्ट्रिक्ट 


कोऑपरेटिव बैंक या किसी ग्राम पंचायत से इस अधिनियम के किसी भी प्रयोजन को क्रियान्वित 


करने के लिये धनराशि उधार ले सकती है। 


6 गाँव निधि :- 


प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये एक ग्राम कोष होगा जिसमें से ग्राम पंचायत के 


सालाना आय व व्यय के अनुमान की सीमा के अन्दर ग्राम सभा व ग्राम पंचायत या उसकी 


ससापापह्धममन नकल करा/५क १5 उनका ३0११० फवसताउभक ६३७३ नमक 
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किसी समिति के कर्तव्यों के पालन करने के लिये धन खर्च किया जायेगा।' ग्राम निधि मे निम्न 

. प्रकार के धन को जमा करने की व्यवस्था है । क्‍ 

क- ग्राम पंचायत अधिनियम के अधीन आरोपित किसी कर से होने वाली आय, 

.. ख- राज्य सरकार ग्राम पंचायत को दी गई समस्त धनराशि, द 

क्‍ ग- .. ग्राम पंचायत अधिनियम के अधीन पहले से मौजूद ग्राम पंचायत के नाम जमा अवशेष, 

यदि कोई हो 

घ-- ऐसी सभी धनराशि जिन्हें गाँव निधि के खाते में जमा करने के लिये किसी न्यायालय 

द्वारा आदेशित किया गया हो अथवा किसी विधि के अधीन अपेक्षा की गई हो, कह 

'ड.- ग्राम पंचायत के नियमों के विरूद्ध किये गये अपराधों के शमन के सम्बन्ध में प्राप्त होने 

वाली धनराशि 

. च- ग्राम पंचायतः के सेवकों द्वारा एकत्र समस्त धूल, गन्दगी, गोबर या कूड़ा-करकट जिसमें 

पशुओं क॑ शव भी शामिल है, की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय, द 

. छ- नजूल की सम्पत्ति के लगान अथवा उससे प्राप्त होने वाली अन्य आय का ऐसा क्‍ भाग 
. जिसे राज्य सरकार गाँव निधि के खाते में जमा किये जाने का निर्देश दे 

ज- जिला पंचायत अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा गाँव निधि में अंशदान के रूप. 

में दी गई धनराशियाँ 

झ- ऋण अथवा दान स्वरूप प्राप्त समस्त धनराशि 

द (ञज)- ऐसी अन्य धन राशि जो राज्य सरकार द्वारा किसी विशेष या सामान्य आदेश द्वारा गाँव 

_निधी को अभ्यर्थित की जाये क्‍ 


(2)- राज्य कि संचित निधि से सहायता के अनुदान के रूप में प्राप्त समस्त धनराशियाँ | 


उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के नियम 479 के अनुसार गाँव निधि का नकद 

:. अतिशेष राज्य कोषागार में विहित प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद निकटतम डाकघर के बचत 
.. बैंक लेखा में या निकट के सहकारी बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या राष्ट्रीयकत बैंक की किसी 
_ शाखा में रखा जायेगा किन्तु यदि ग्राम सभा के मुख्यालय के निकट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 





4... वही; धारा 32 (0) 
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राष्ट्रीयकृत बैंक की कोई शाखा हो, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्रमुखता दी जायेगी। गाँव निधि 
से धन का समस्त आहरण और उसका वितरण ग्राम पंचायत के प्रधान और सचिव द्वारा संयुक्त 
रूप से किया जायेगा।' क्‍ क्‍ 


7 .ग्राम पंचायत का बजट :- क्‍ 
.. प्रत्येक ग्राम पंचायत, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति से जैसी नियत की 
जाय, आगामी पहली अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये ग्राम पंचायत के अनुमानित 
. आय॑ और व्यय का विवरण तैयार करेगी जो कि ग्राम पंचायत द्वारा उसकी बैठक में उपस्थित 
और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जायेगा और ऐसी बैठक के लिये 
गणपूर्ति ग्राम पंचायत के सदस्यों की कुल संख्या के आघे से अधिक होगी [* क्‍ 


8. लेखा परीक्षा :- 


.. प्रत्येक ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के लेखे का परीक्षण प्रत्येक वर्ष ऐसी रीति से और ऐसी 
. फीस का भुगतान करने पर की जायेगी जो नियत की जाय । 


73 वें संविधान संशोधन के बाद से ग्राम पंचायत की नयी संशोधित व्यवस्था 
. काफी परिवर्द्धित एवं व्यापक है, न केवल इसे संगठित, नियमित किया गया है बल्कि इसे 
विभिन्‍न वर्गों के आरक्षण के माध्यम से अत्यधिक प्रतिनिध्यात्मक बनाने का भी प्रयास किया गया 
है। दी गई राजनीतिक और वित्तीय शक्तियाँ निश्चय ही नयी विकेंद्रित व्यवस्था का आभास 
कराती है जो एक नये युग का सूत्रपात करने में सक्षम हो | 








7... वही बारा 322 60 
2. वही बारा 4... 
3... बली धारा 38 
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पा 
क्षेत्र पंचायत 


पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर ब्लाक स्तर पर स्थापित किया जाने वाला 
क्षेत्र पंचायत है। क्षेत्र पंचायत .का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत 
अधिनियम 4964 के अधीन स्थापित क्षेत्र पंचायत से है। इस सम्बन्ध में प्रावधान है कि राज्य 
सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक खण्ड के लिये एक क्षेत्र पंचायत स्थापित करेगी 
जिसका नाम विकास खण्ड के नाम पर होगा, तथा पंचायत निगमित निकाय होगी। 


स्चना :-- 


क्षेत्र पंचायत की रचना के सम्बन्ध में कहा गया है कि क्षेत्र पंचायतया का एक... 


प्रमुख होगा, जो इसका पीठासीन होगा। क्षेत्र पंचायत की रचना निम्न लिखित के मिलने से 

होगी - द 

(क) क्षेत्र पंचायत में स्थित ग्राम पंचायतों के समस्त प्रधान 
क्‍ (ख) निर्वाचित सदस्य जो पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने 
जायेगें, क्षेत्र पंचायत के प्रत्येक सदस्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र यथा शाक्य 2000 की. 
जनसंख्या पर आधारित होगा किन्तु पर्वतीय क्षेत्र में 4 कि0 मी0 अरद्धव्यास के क्षेत्र को सदस्य 
का निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया जायेगा । क्‍ | क्‍ 
(ग) लोक सभा, विधान सभा के सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें 
पूर्णत: या अंश भाग समाविष्ट है, राज्य सभा के सदस्य एवं राज्य की विधान परिषद के सदस्य 
जो क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत हैं, पदेन सदस्य होंगे। लोक सभा, विधान सभा, 
. राज्य सभा व विधान परिषद के सदस्य तथा ग्राम पंचायतों के प्रधान क्षेत्र पंचायत की समस्त 
कार्यवाही में भाग ले सकेंगे व बैठकों में मतदान कर सकेंगे किन्तु उन्हें क्षेत्र पंचायत प्रमुख के... 
.. निर्वाचन अथवा उसके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव के सम्बन्ध में मतदान का अधिकार नहीं होगा। हे क्‍ 


9] 


आरक्षणा :- 

रा क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजातियों- 
अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिये स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई 
है। यह व्यवस्था निम्न प्रकार होगी - क्‍ 
(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित स्थानों की 
: संख्या का अनुपात क्षेत्र पंचायत के स्थानों की कुल संख्या में वही होगा जो पंचायत क्षेत्र त्र्में 
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात ऐसे क्षेत्र 
की कुल जनसंख्या में होगा। किन्तु पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण क्षेत्र पंचायत में कुल स्थानों 
की संख्या का अधिकतम 27 प्रतिशत होगा। उक्त प्रकार से आरक्षित कुल स्थानों में से कम से 
कम 4,/3 पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग की महिलाओं के. 
लियें आरक्षित रहेंगे | 


. अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों के लिये स्थानों का आरक्षण संविधान: क्‍ 
के अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। साथ ही यह भी स्पष्ट 
किया गया है इन वर्गों के व्यक्तियों के लिये सामान्य स्थानों पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध नहीं 
होगा। द 


(ख) क्षेत्र पंचायतों में प्रमुखों के पद अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों 
के लिये आरक्षित रहेंगे और ऐसे प्रमुखों के पदों की संख्या का अनुपात ऐसे पदों की कूल संख्या 
में यथा साध्य वही होगा जो राज्य के अनुसूचित जनजातियों की या राज्य की अनुसूचित. 
ज़ातियों की या राज्य के पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कल जनसंख्या... ल्‍ 
में है और ऐसे आरक्षित पद भिन्‍न-मभिन्न क्षेत्र पंचायतों को चक्रानुक्रम से आवण्टित किये जायेंगे। 
प्रमुख पदों की आरक्षित संख्या उक्त प्रावधान के अनुसार इस प्रकार नियत की जायेगी कि यदि न 
.. शेष भाजक आधे से कम न हो तो भागफल मे एक बढ़ाया जायेगा और यदि शेष भाजक के... ल्‍ 
आधे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जति. 
. और पिछर लिये आरक्षित किये जाने वाले प्रमुख के पदों की संख्या निर्धारित हो... 
| महिलाओं के लिये आरक्षित प्रमुख के पदों की संख्या निर्धारित करने के लिये उपरोक्त... 
नियम का पालन करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि महिलाओं के लिये आरक्षित 
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क्‍ पदों की संख्या, कुल संख्या के 4/3 से अन्यून होगी। पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण प्रमुख पदों 
की कूल संख्या के 27 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी | 


(ग) इस प्रकार निकाली गई प्रमुखों के पदों की संख्या क्षेत्र पंचायतों के मध्य वितरित करने के 
लिये जिले को आधार माना जायेगा और यह वितरण इस प्रकार से किया जायेगा कि क्षेत्र 
पंचायतों के लिये अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के प्रमुखों के पदों 
. की संख्या का अनुपात उपरोक्तानुसार निकाले गये प्रमुख पदों की संख्या में यथासाध्य वही 
होगा जो जिला पंचायत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या या जिला पंचायत में अनुसूचित क्‍ 
जातियों की जनसंख्या या जिला पंचायत में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का राज्य में, यथास्थिति, 
. अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या या राज्य में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या 
या राज्य में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या में अनुपात हो। 


(घ) क्‍ अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिये प्रमुखों के पदों की . क्‍ 
संख्या उस जिले में भिन्न-भिन्न क्षेत्र पंचायतों में उनकी जनसंख्या का पंचायत क्षेत्र की कुल. 
जनसंख्या को अनुपात के आधार पर अवरोही क्रम में आवण्टित की जायेगी, अर्थात जिले क्षेत्र... 

पंचायतों में से वह क्षेत्र पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 
का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवण्टित की जायेगी और वह क्षेत्र पंचायत जिसके... । 
प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उसको... 
. आवण्टित की जायेगी और वह क्षेत्र पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या 


का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी और पश्चातवर्ती निर्वाचन में आवण्टन... 


उपर्युक्त रीति से किया जायेगा किन्तु इस प्रकार की पूर्ववर्ती निर्वाचन में अनुसूचित जनजातियों 
को आवण्टित क्षेत्र पंचायत, यथा सम्भव अनुसूचित जनजाति को आवण्टित नही की जायेगी और 
अनुसूचित जाति को आवण्टित क्षेत्र पंचायत यथासम्भव अनुसूचित जाति को आवण्टित नहीं की 


जायगी, और पिछड़े वर्गों को आवण्टित क्षेत्र पंचायत यथासम्भव पिछड़े वर्गों को आवण्टित नहीं. का 


की जायेगी। किन्तु अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों को आवण्टित क्षेत्र 
.. पंचायतों की एक तिहाई से अन्यून क्षेत्र पंचायतें यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित 
जातियों या पिछड़े वर्गों की महिलाओं को आवंटित की जायेगी। आवंटन के पश्चात्‌ अवशेष क्षेत्र... 
.. पंचायतों के एक तिहाई के अन्यून क्षेत्र पंचायतों के पदों को महिलाओं को आवंटित किया... क्‍ 


जायेगा किन्तु इस प्रकार कि जिन क्षेत्र पंचायतों के प्रादेशिक क्षेत्रों में सबसे अधिक जनसंख्या 

हो जिसमें अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या सम्मिलित द 

नही है, उनको आवण्टित की जायेगी और पश्चातवर्ती निर्वाचन में आवण्टन उपर्युक्त रीति से 

... किया जायेगा किन्तु इस प्रकार की पूर्ववर्ती निर्वाचन में महिलाओं को आवण्टित क्षेत्र पंचायतें 
यथासम्भव महिलाओं को आवण्टित नही की जायेगी । क्‍ 


क्षेत्र पंचायत की निर्वाचक नामावली :- 
प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्र के लिये एक क्‍ निर्वाचक नामावली २ 
होगी। यह निर्वाचक नामावली ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतों के उतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों क्‍ 


की निर्वाचक नामावली से मिलकर बनेगी जिलने क्षेत्र पंचायत के उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में क्‍ 
समाविष्ट हैं | 


. मताधिकार एवं निर्वाचन का अधिकार :- ही 

इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक _ 
व्यक्ति जिसका नाम तत्समय क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन में मत देने के लिये नि्वचिक नामावली में 
सम्मिलित है सदस्यता या निर्वाचन में मत देने का अधिकारी होगा और क्षेत्र पंचायत की 
सदस्यता या किसी पद पर निर्वाचन के लिये अर्ह होगा। कोई व्यक्ति जिसने 24 वर्ष की आयु 
पूरी कर ली हो किसी क्षेत्र पंचायत के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिये. 
... अनह नहीं होगा। - 


.. क्षेत्र पंचातय के प्रमुख और उपप्रमुख 


प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही ही एक प्रमुख, 
'एक ज्येष्ठ उपप्रमुख और एक कनिष्ठ उपप्रमुख चुना जायेगा। इनका चुनाव क्षेत्र पंचायत के. 
किसी सदस्य का स्थान रिक्त होते हुए भी किया जा सकता है। 
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अमख क कार्य के कार्य :- 

क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का दायित्व होगा कि वह क्षेत्र पंचायत तथा उनकी 
समितियों की सभी बैठकों को बुलाये तथा उनकी अध्यक्षता करे व कार्य सम्पादन हेतु बनाये गये 
तदर्थ नियमों के अनुसार बैठकों को नियमित करे | 


इसी प्रकार ज्येष्ठ उपप्रमुख का कर्तव्य होगा कि वह प्रमुख की अनुपस्थिति में. 
क्षेत्र पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करें तथा बैठक की अध्यक्षता करते समय प्रमुख के समस्त 
अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का सम्पादन करेगा व प्रमुख का पद रिक्त होने पर अथवा क्‍ 
प्रमुख के अस्थायी अनुपस्थिति की दशा में प्रमुख के सभी अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का 
पालन करेगा। प्रमुख द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों या कर्तव्यों का सम्पादन भी ज्येष्ठ उपप्रमुख 
द्वारा किया जायेगा। क्‍ 


क्‍ कनिष्ठ उपप्रमुख किसी भी समय प्रमुख द्वारा उसकी प्रतिनिहित किसी कर्तव्य 
का पालन या अवसर पड़ने पर अधिकारों का प्रयोग करेगा तथा ज्येष्ठ उपप्रमुख की अनुपस्थिति 


में या पद रिक्त होने पर ज्येष्ठ उपप्रमुख के सभी कर्तव्यों का पालन एवं अधिकारों का' प्रयोग कं 
करेगा | द द 


क्षेत्र पंचायत की बैठकें : क्‍ 
अपने कार्य सम्पादन के लिये क्षेत्र पंचायत की बैठकें प्रत्येक दो मास में कम से कम 


एक बार अवश्य होनी चाहिये। प्रत्येक बैठक क्षेत्र पंचायत कार्यालय या अन्य किसी सुविधाजनक 
स्थान पर हो सकती है। क्‍ 


मानदेय भत्ता :- 


क्षेत्र पंचायत में पहले केवल प्रमुखों को ही मानदेय की व्यवस्था थी किन्तु अब क्षेत्र 
पंचायत के उपप्रमुख को भी मानदेय और भत्ता जैसा राज्य सरकार नियत करेगी प्राप्त होगा। 
. साथ है क्षेत्र पंचायत के सदस्य भी वह भत्ता प्राप्त कर सकेगें, जैसा कि निर्धारित किया जाये। ... 


0) 


कार्यकाल :- क्‍ 
. .. क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल समान्यतः अपनी प्रथम बैठक के लिये निश्चित तारीख से 
... पाँच वर्ष की अवधि तक होगा यदि उसे पहले विघटित न कर दिया जाये । 
2... क्षेत्र पंचायत के किसी सदस्य का कार्यकाल क्षेत्र पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति : 
... तक होगा। द क्‍ गे 
3... किसी क्षेत्र पंचायत का संघटन करने के लिये निर्वाचन उसके कार्यकाल की समाप्ति 
के पूर्व और उसके विघटन के दिनाक से छः मास की अवधि समाप्त होने के पूर्व 
किया जायेगा, किन्तु जहाँ विघटित क्षेत्र पंचायत की शेष अवधि जिसके लिये वहाँ” 
बनी रहती है, छः मास से कम है, वहाँ ऐसी अवधि के लिये क्षेत्र पंचायत का संघटन 
करने के लिये कोई निर्वाचन कराना आवश्यक न होगा। 
4... क्षेत्र पंचायत के प्रमुख या उपप्रमुख का कार्यकाल उसके निर्वाचित होते ही प्रारम्भ 
हो जायेगा और क्षेत्र पंचायत के कार्यकाल तक रहेगा। क्‍ 


अमसख , उपभञभ्रम॒ुख अथवा सदस्य का पदत्याग मम खत, उपश्वमख उाथवा सदस्य का पदत्याग 


क्षेत्र पंचायत का प्रमुख, उपप्रमुख अथवा क्षेत्र पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य 

स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकता है जो प्रमुख की दशा में सम्बन्धित जिला पंचायत 
अध्यक्ष को और अन्य दशाओं में क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को सम्बोधित होगा, त्यागपत्र उस दिनांक 

: से प्रभावी होगा जब त्याग पत्र को अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति क्षेत्र पंचायत के कार्यालय में प्राप्त हो 
. जाये और उप प्रमुख या सदस्य का त्याग पत्र उस दिनॉक से प्रभावी होगा जब क्षेत्र पंचायत के 
कार्यालय में उसका नोटिस प्राप्त हो जाये और यह समझा जायेगा कि ऐसे उपप्रमुख या सदस्य 

. ने अपना पद रिक्त कर दिया है। 





प्रमुख या उपप्रमुख के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव 


नये अधिनियम के तहत क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों को द 
ही अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेने तथा मत देने का अधिकार होगा। शेष प्रक्रिया पहले के 
धिनियम मे निहित प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी | द 
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प्रमुख या उपप्रमुख को हटाया जाना :- 

यदि राज्य सरकार की राय में किसी क्षेत्र पंचायत का प्रमुख या उपप्रमुख . 
अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों तथा कार्यों का जानबूझकर पालन नही करता है या अपने में 
निहित अधिकारों का दुरूपयोग करता है अथवा अपने कर्तव्य पालन में अनाचार का दोषी पाया 
. जाता है या मानसिक या शारीरिक रूप से अपने कर्तव्यों के पालन में असमर्थ हो गया है, तो 
. राज्य सरकार, यथास्थिति प्रमुख या उपप्रमुख को स्पष्टीकरण का समुचित अवसर देने के 
उपरान्त और इस मामलें में अध्यक्ष का परामर्श माँगनें और यदि उसकी राय ऐसे परामर्श मागन 
के पत्र भेजे जाने के दिनॉक से तीस दिन के भीतर प्राप्त हो जाये तो इस राय पर विचार लेने 
के बाद यथास्थिति प्रमुख या उपप्रमुख को आदेश द्वारा पद से हटाया जा सकता है और ऐसा. 
आदेश अन्तिम होगा और इस पर किसी विधि न्यायालय में अपील नही की जा सकेगी | 


. आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति :- है 
यदि किसी प्रमुख, उपप्रमुख या क्षेत्र पंचायत के किसी निर्वाचित सदस्य का क्‍ 
. स्थान मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाये तो उस स्थिति में रिक्ति की पूर्ति उसके 
: पूर्वाधिकारी के शेष कार्यकाल के लिये जैसी स्थिति हो उपबंधित रीति से की जायेगी | किन्तु 
ऐसी रिक्ति होने के दिनॉक को क्षेत्र पंचायत का शेष कार्यकाल छ: मास से कम हो तो रिक्ति 
की पूर्ति नहीं की जायेगी। 


समितियां 


नयी पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत का कार्य क्षेत्र विस्तृत कर दिया 
..गया है, अतः कार्य के अनुसार ही इनकी समितियों में भी परिवर्तन किया गया है। अब क्षेत्र 
पंचायत की निम्न समितियाँ होंगी - 
(क) कार्य समिति | 
.._ (ख) वित्त एवं विकास समिति | 
ही (ग) शिक्षा समिति | 
.. (घ) समता समिति। 
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क्‍ एतद्‌ नियत किन्ही शर्तों के अधीन रहते हुए क्षेत्र पंचायत समस्त अथवा उसके 
किसी भाग में किन्‍्ही निर्दिष्ट कर्तव्यों अथवा कृत्यों के सम्पादन में अपनी सहायता के लिये अन्य... 
समितियाँ स्थापित कर सकती है और राज्य सरकार द्वारा जैसी अपेक्षा की जाये तो उसे वह. 
अवश्य स्थापित करेगी, ऐसी किसी स्थित समिति को अपने ऐसे समस्त अथवा कोई अधिकार _ 
प्रतिनिहित कर सकती है जो उक्त सहायता के प्रयोजन के लिये आवश्यक है। उक्त समितियों 
.. के अतिरिक्त क्षेत्र पंचायत समय-समय पर किसी ऐसे विषय की जिसके सम्बन्ध में इस 
: अधिनियम द्वारा अवथा इसके अधीन क्षेत्र पंचायत का निर्णय अपेक्षित हो, जाँच करने अथवा उस 
पर प्रतिवेदन देने के प्रयोजन के लिये अपने सदस्यों में से एक या अधिक परामर्श समितियाँ 
: नियुक्त कर सकती है। 


संघटन :- 
क्षेत्र पंचायत की समितियों का संघटन निम्न रीति से होगा - 
।... अधिनियम में निर्दिष्ट उपबन्धों के अधीन उक्त समितियों में खण्ड के भीतर प्रत्येक 
क्‍ सर्किल (न्याय पंचायत) से एक सदस्य होगा जिसे क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा 
अपने में से निर्वाचित किया जायेगा | 
2... प्रमुख तथा दोनों उपप्रमुख कार्यसमिति के पदेन सदस्य होगें और उन्हे क्रमशः 
सभापति तथा ज्येष्ठ उपसभापति तथा कनिष्ठ उप सभापति कहेंगे | द 
3. ज्येष्ठ उप प्रमुख वित्त एवं विकास समिति का पदेन सदस्य तथा सभापति होगा 
और खण्ड में स्थित कृषि विद्यालय का प्रधानाचार्य समिति का अपर सदस्य होगा। 
4... कनिष्ठ उप प्रमुख शिक्षा समिति का पदेन सदस्य और सभापति होगा और खण्ड में 
...._ स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा जूनियर हाईस्कलों, के प्रधानाचार्यों तथा 
प्रधानाध्यापकों में से एक को क्षेत्र पंचायत द्वारा नामित किया जायेगा | 
5... अपने संघटन के पश्चात, यथाशीघ्र वित्त एवं विकास समिति, समता समिति एवं 
3 : शिक्षा समिति अपने में से एक को समिति का उपसभापति निर्वाचित करेगी | 
6... निर्दिष्ट समितियों का संघटन उस रीति से होगा जैसा कि नियत किया जाय | 
7... किसी सदस्य के स्थान या सभापति या उपसभापति के पद की आकस्मिक मृत्यु 
..... होने की दशा में यथा स्थिति जो सदस्य सभापति या उपसभापति निर्वाचित किया 
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जाये, वह समिति के शेष कार्यकाल के लिये यथासम्भव उसी रीति से निवचित 
किया जायेगा जिस रीति से उसका पूर्वाधिकारी निर्वाचित किया गया था।. 


उक्त समितियाँ अपने पर आरोपित किसी कर्तव्य या कार्य के वर्ग निर्वाचन में 


अपनी सहायता के लिये अपने सदस्यों में से एक या अधिक उप समितियाँ संघटित कर सकती. 
हैं| प्रत्येक समिति का कार्यकाल समिति की पहली बैठक के दिनाक से एक वर्ष का होगा किन्तु 
वह किसी भी दशा में क्षेत्र पंचायत के कार्यकाल के आगे नहीं बढ़ेगा। 


क्षेत्र पंचायत के अधिकारी तथा सेवक :- 


खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा तथा 


क्षेत्र पंचायत और उसकी समितियों के संकल्पों के कियान्वयन के लिये उत्तरदायी होगा। शेष 
:. कर्मचारियों तथा सेवकों के विषय में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश लागू 
: होगें। खण्ड विःकृस अधिकारी कारी के अधिकार तथा दायित्व निम्न हैं - 


ई 
2. 


3... 


क्षेत्र निधि को देय धनराशि लेना, वसूलना तथा क्षेत्रनिधि में जमा करना | 


क्षेत्र पंचायत की निधियों में से धनराशि निकालना तथा उसका वितरण करना | 


कोई विवरण, लेखे प्रतिवेदन, लेखों की प्रतियाँ क्षेत्र पंचायत या उसकी किसी समिति 
द्वारा पारित संकल्पों की प्रतियाँ, अपेक्षित प्रस्ताव तथा आपत्तियाँ नियत प्राधिकारी . 
को प्रस्तुत करना । क्‍ 


ग्राम पंचायतों को उनके विकास कार्य में सहायता देना तथा पर्यवेक्षण करना | 


क्षेत्र पंचायत में नियोजित समस्त अधिकारियों तथा सेवकों की सेवा, अवकाश, वेतन 


क्‍ भत्ते तथा अन्य विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में उठने वाले प्रश्नों का तदर्थ बनाये गये 


किन्‍्ही नियमों के अनुसार समाधान करने का अधिकार तथा क्षेत्र पंचायत अधिनियम 
के अधीन प्राप्त अधिकारों के प्रयोग के लिये आवश्यक सभी कार्य करने का अधिकार: 


तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपें गये अन्य सभी कार्य । द 
क्षेत्र पंचायत की ओर से समस्त कार्यों तथा संविदाओं के समुचित निष्पादन का... 


उत्तर दायित्व भी खण्ड विकास अधिकारी का होगा । 
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क्षेत्र पंचायत की योजना :- 


क्षेत्र पंचायत खण्ड की ग्राम पंचायतों की योजनाओं को समायोजित करते हुए 
.. प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी और उक्त विकास योजना नियत प्रक्रिया से क्षेत्र 
.. पंचायत द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात खण्ड विकास अधिकारी उसे जिला पंचायत को नियत 
तिथि से पूर्व प्रस्तुत करेंगी। द 


क्षेत्र पंचायत का बजट :- क्‍ 
क्षेत्र पंचायत कार्य समिति, वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति और समता 
समिति के परामर्श से प्रत्येक वर्ष 34 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से सम्बन्धित वास्तविक आय 
व्यय का लेखा तथा ॥ अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले वर्ष के लिये आय-व्यय का बजट नियत 
दिनॉक के पूर्व तैयार करेगी। प्रमुख उक्त रीति से तैयार किये गये लेखे तथा बजट को तैयार 
. किये जाने के दिनाक से पाँच दिन के भीतर जिला पंचायत को प्रेषित करेगा और जिला 
.. पंचायत लेखे तथा बजट को नियोजन समिति के समक्ष पुनः निरीक्षण के लिये और ऐसी 
सिफारिशें करने. के लिये रखेगी जिन्हे करना नियोजन समिति उचित समझे। नियोजन समिति 
. के परिनिरीक्षण का परिणाम और उसकी सिफारिशें क्षेत्र पंचायत को निश्चित दिनांक के पूर्व 
_ सूचित कर दी जायेंगी फिर उक्त रीति से तैयार किये गये बजट को तथा नियोजन. समिति के 
परिणामों और सिफारिशों को विचार विमर्श के लिये प्रत्येक वर्ष नियत तिथि से पूर्व क्षेत्र पंचायत 
की बैठक में रखा जायेगा, जिसे क्षेत्र पंचायत जिस रूप में चाहे अर्थात उसके परिष्कार या बिना है 
परिष्कार के संकल्प द्वारा बजट पारित करेंगी।.... 


क्षेत्र निधि 


प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के लिये क्षेत्र निधि के नाम से एक निधि की स्थापना की 
जायेगी जिसमें क्षेत्र पंचायत द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त की गयी धनराशियों (राज्य की संचित 
निधि से सहायता अनुदान) या लिये गये समस्त ऋण जमा किये जायेंगे। 
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: क्षेत्र पंचायत की करारोपण शक्ति :- क्‍ 

नये संशोधित अधिनियम द्वारा क्षेत्र पंचायत को कर आरोपित करने की विशेष 
रूप से शक्ति प्रदान की गई है। क्षेत्र पंचायत निम्नलिखित करारोपण ऐसी रीति से कर सकती 
है, जैसी नियत की जाय - 

4... जलकर जहाँ वह अपनी अधिकारिता के अधीन पीने के लिये, सिंचाई के लिये या. 
किन्ही अन्य प्रयोजनों के लिये पानी की व्यवस्था करने के लिये किसी योजना का 
निर्माण या अनुरक्षण करती है। 

2... विद्युत कर जहां वह किसी सार्वजनिक मार्ग या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश क्‍ 
की व्यवस्था करती है और उसका अनुरक्षण करती है। द 

3... कोई ऐसा अन्य कर, जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधानमण्डल 
को संविधान के अधीन हो तथा जिसका क्षेत्र पंचायत द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने. 
प्राधिकृत किया हो, 


.... क्षेत्र पंचायत के अधिकार और कार्य :- 


नये अधिनियम में क्षेत्र पंचायतों को निम्न अधिकार और कार्य सौंपे गये है की 
शः कधि : 


कषि प्रसार, बागवानी वानी की प्रोन्नति और विकास, सब्जियों, फलों और फलों की खेती और 
विपणन की प्रोन्नति | 


2. भूमि विकास :- 


क्‍ भूमि सुधार क्रियान्वयन, चकबन्दी और भूमि संरक्षण, सरकार के भूमि 
सुधार, भूमि संरक्षण और चकबन्दी कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सरकार और जिला 
पंचायत की सहायता करना | 


3. . लघु सिंचाई, जल 


क्‍ (क) लघु सिंचाई कार्यो के निर्माण और अनुरक्षण में सरकार और जिला पंचायत की सहायता 
करना क्‍ 





» जल प्रबन्ध और जलाच्छान विकास 


रा (ख) सामुदायिक और वैयक्तिक सिंचाई कार्यों का कार्य 
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4.. पशुपालन, दग्ध उद्योग और कक्‍क॒ट पालन : 


(क) पशु सेवाओं का अनुरक्षण, 

(ख) पशु, कुक्कुट और अन्य पशुधन की नस्‍लों का सुधार, 

(ग) दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन और सुअर पालन की प्रोन्नति, 

5... मत्स्य पालन :- 

मत्स्य पालन के विकास की प्रोन्नति 

6. सामाजिक और फार्म वानिकी :- 

(क) सड़को और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर व॒क्षा रोपण और परिरक्षण, 
(ख) सामाजिक वानिकी और रेशम उत्पादन का विकास और प्रोन्नति, 

ही लघु वन उत्पाद :- 

लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति और विकास । 
8. लघ उद्योग :- 

गा (क) ग्रामीण उद्योग के विकास में सहायता करना, 

(ख) कृषि उद्योगों के विकास की सामान्य जानकारी का सृजन, 

9. कटीर और ग्राम उद्योग :- 

कृटीर उद्योगों के उत्पादन का विपणन | 

१0. ग्रामीण आवास :- 

ग्रामीण आवास कार्यक्रम में सहायता देना और उसका कार्यान्वयन | 

44. पेय जल :- 

(क) पेय जल की व्यवस्था करना तथा उसके विकास में सहायता देना 


_([ख) दूषित जल को पीने से बचाना, 
(ग) ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यकरमों को प्रोत्साहन देना और अनुश्रवण करना। 
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43. सड़क, पलिया, पलों, नौका घाट, जलमार्ग और 
संचार के अन्य साधन :- 

(क) गाँवों क॑ बाहर सड़कों, पुलियों का निर्माण और उनका अनुरक्षण 

(ख) पुलों का अनुरक्षण 

(ग) नौका घाटों और जल मार्गों के प्रबन्ध में रुह्ययता, 

74. ग्रामीण विद्युतीकरण :- 

ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रोन्नति | 

१5. गैर पारम्परिक ऊर्जा श्रोतो के प्रयोग को बढावा देना और उसकी प्रोन्नति | 

6 . गरीबी उपशमन के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन | क्‍ 

47... शिक्षा :- 

जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालय भी है- 

(क) प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा का विकात्त, 

(ख) प्रारम्भिक और सामाजिक शिक्षा की प्रोन्नति 

48.. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा :- 

ग्रामीण शिल्पकारों और व्यावसायिक शिक्षा की प्रोन्नति | हो 

49. प्रोढ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा :- 

..प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रो का प्यवेक्षण 

20. 





ग्रामीण पुस्तकालयों की प्रोन्नति और पर्यवेक्षण। 
2. खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य :- 





(क) सांस्कृतिक कार्यों का पर्रवेक्षण 
(ख) क्षेत्रीय लोकगीतों, नृत्यों और ग्रामीण खेल कूद की प्रोन्नति 
22. बाजार और मेले 


ग्राम प॑ 








पर्यवेक्षण और प्रबन्ध। 


चायतो. के बाहर मेलों और बाजारों (जिल्‍्में पशु मेला भी सम्मिलित है) की प्रोन्नति 


कर कमल कल जज आर मी मल बबा 534 824०॥३० ००७७७ ७एनएथ 


लि मिमिनिमम नि मिमिलिभिनिनिल मिल न नकली नमक कल न  मा35720. 07774 ४७७७७ यसध्कायलदयायकाफपक फ््य 
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23. चिकित्सा और स्वच्छता :- 
(क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधियों की स्थापना और अनुरक्षण, 
(ख) महामारियों का नियंत्रण, 
(ग) ग्रामीण स्वच्छता और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रोन्‍नति। 
24. परिवार कल्याण :- 
परिवार कल्याण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रोन्‍नति। 
25. प्रस॒ति और बाल विकास :- 
(क) महिलाओं और बाल स्वास्थ्य, विद्यालय स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों में संगठनों की 
सहभागिता के लिये कार्यक्रमों की प्रोन्नति, 
(ख) महिलाओं एवं बाल कल्याण के विकास से समबन्धित कार्यक्रमों की प्रोन्नति, 
26. समाज कल्याण :- क्‍ 
. (क) समाज कल्याण कार्यकमों, जिसके अन्तर्गत विकलांगो और मानसिक रूप से मन्द 
व्यक्तियों का कल्याण भी है, में भाग लेना द 
(ख) वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाओं का अनुश्रवण क्‍ 
27. कमजोर वर्गों विशेषतया अनुसूचित जातियो और 


जनजालियो का कल्याण :-- 





(क) अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्गों के कल्याण की प्रोन्नति 
(ख) सामाजिक न्याय के लिये योजनायें तैयार करना और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन। . 


28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली 
आवश्यक वस्तुओं का वितरण | 


29. मुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण 





. सामुदायिक आस्तियों के परिक्षण और अनुरक्षण का अनुश्रवण और मार्ग दर्शन करना | 
नियोजन और आंकड़े 


_ (क) आर्थिक विकास के लिये योजनायें तैयार करना 
(ख) ग्राम पंचायतों की योजनाओं का पुनर्विलोकन, समन्वय तथा एकीकरण, 
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(ग) खण्ड तथा ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के निष्पादन को सुनिश्चित करना, 

(घ) सफलताओं तथा लक्ष्यों की नियत कालिक समीक्षा, 

(ड.) खण्ड योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में सामग्री एकत्रित करना 
तथा आँकड़े रखना । क्‍ 

3. ग्राम पंचायतो पर पर्यवेक्षण :- 

(क) नियत प्रक्रिया के अनुसार ग्राम पंचायतों को अनुदान का वितरण, 

(ख) ग्राम पंचायतों के क्रिया कलाप के उपर नियमों के अनुसार सामान्य पर्यवेक्षण 


32. प्राकृतिक आपदाओं में सहायता देना 
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| 
जिला पंचायत 


नयी पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत जिला परिषद को जिला पंचायत के 
नाम से नवीन कलेवर देते हुए स्थापित किया गया है | यह पंचायती राज व्यवस्था के तीसरे 
स्तर जिले स्तर का संगठन है। इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक जिले के 
लिये राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा एक जिला पंचायत स्थापित करेगी, जिसका नाम 
जिले के नाम पर होगा। यह एक निगमित निकाय होगी। 


रचना :- 
क्‍ जिला पंचायत का एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होगा और निम्नलिखित उसके 
.. सदस्य होंगे - क्‍ क्‍ 
. 4. जिले के समस्त क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख । हे 
2. जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाच क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित सदस्य, 
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन इस रीति से किया जायेगा कि प्रत्येक प्रादेशिक 
निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथा साध्य 50,000 होगी तथा 50,000 की जनसंख्या पर 
एक सदस्य होगा। किन्तु पर्वतीय क्षेत्र में 7 कि0 मी0 के अर्द्धव्यास क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र . 
... माना जायेगा। अप 
3. लोक सभा व विधान सभाओं के सदस्य जो इन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं 
और जिनमें पंचायत क्षेत्र का कोई भाग समाविष्ट है। 


4. राज्य सभा के सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्य जो पंचायत क्षेत्र के भीतर 
.निर्वाचकों के रूप में पंजीकत हैं। 


हा क्षेत्र पंचायत के प्रमुख लोकसभा व राज्य की विधान सभा के सदस्य, राज्य सभा व 
राज्य विधान परिषद के सदस्य को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निर्वाचन और उनके विरूद्ध अविश्वास 
के प्रस्ताव के मामलों को छोड़कर शेष कार्यवाही में मत देने का अधिकार होगा | 
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जिला पंचायत की निर्वाचक नामावली 


प्रत्येक जिला प्रंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्र के लिये एक निर्वाचक नामावली 
होगी जो कि क्षेत्र पंचायतों के उतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों से कर 
मिलकर बनेगी जितने जिला पंचायत के उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में समाविष्ट हैं। 


मतदान तथा निर्वाचित होने का अधिकार :- 

इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक 
व्यक्ति जिसका नाम तत्समय जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक 
. नामावली में सम्मिलित है, उसके किसी निर्वाचन में मत देने का अधिकारी होगा और जिला 
पंचायत की सदस्यता तथा किसी पद के निर्वाचन के लिये अर्ह होगा। कोई व्यक्ति जिसने 24. 
वर्ष की आयु पूरी करली हो वह जिला पंचायत के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित: यु 
होने का अधिकार रखता है। ः 


. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष :- क्‍ क्‍ ह 

क्‍ : प्रत्यूके जिला पंचायत के लिये एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा जिसका _ 
निर्वाचन जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में सेकिया जायेगा। जिंलां पंचायत के 
निर्वाचित सदस्यों के पदों में से किसी पद के रिक्त होते हुए भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के 
लिये निर्वाचन वचिन हो सकेगा | 


झअआरक्षण :-- 


प्रत्येक जिला पंचायत में अनुसूचित जनजातियों, अनूसूचित जातियों एवं पिछड़े... 
वर्गों के व्यक्तियों के लिये स्थान आरक्षित रहेगें और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का... 
अनुपात जिला पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कल संख्या में .. 
यथासाध्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनूसूचित जनजातियों की या उस पंचायत क्षेत्र में... 
अनुसूचित जातियों की या उस पंचायत क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कल॒. 
जनसंख्या में है और किसी जिला पंचायत में भिन्न-भिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम ह 
. से जनसंख्या के अवरोही क्रम में आवंटित किये जायेगें | किन्तु पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण 
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कूल स्थानों की संख्या में 27 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। उक्त रीति से आरक्षित स्थानों में 
कम से कम 4,/3 स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित रहेगा। सभी प्रकार के आरक्षण का आवंटन 
चक्रानुक्रम से जनसंख्या के अवरोही क्रम से होगा। जिला पंचायत के सदस्य, जो कि प्रत्यक्ष रूप 
से निवर्चित होगें, स्थानों के आरक्षण एवं उनके आवंटन की रीति एवं प्रणाली वही होगी जैसा 
कि ग्राम पंचायत अथशवा क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य स्थानों के लिये अपनाई गई है।. 
. संविधान के अनुच्छेद 334 के नियत अवधि की समर्पित पर अनुसूचति जनजातियों, अनुसूचित 
जातियों के लिये आरक्षण प्रभावी नहीं होगा। आरक्षित वर्ग के लोगों तथा महिलाओं के लिये 
अनारक्षित स्थानों पर चुनाव लड़ने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। क्‍ 


अध्यक्ष पद के लिये आरक्षण :- क्‍ 
राज्य में जिला, पंचायत के अध्यक्षों के पद अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित 
जातियों, पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों तथा महिलाओं के लिये उसी रीति से आरक्षित रहेगें, जिस. 
क्‍ रीति से क्षेत्र पंचायत के प्रमुख /अध्यक्षों के पदों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस 
व्यवस्था के अन्तर्गत कुल अध्यक्ष पदों के 24 प्रतिशत अर्थति 44 स्थान अनुसूचित जातियों के 
लिये 27 प्रतिशत अर्थात । 7 पद पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित रहेंगें। इनमें इन्ही वर्ग की 
महिलाओं के लिये 4/3 पद, कमशः 5 और 6 पद आरक्षित रहेगें। प्रदेश के कुल अध्यक्ष पदों 
का 4//3 पद महिलाओं के लिये आरक्षित रहेगा जिसमें उपर्युक्त आरक्षित वर्ग के महिलाओं की 
संख्या भी सम्मिलित होगी। चूंकि अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रदेश की कुल 
जनसंख्या में अनुपात दशमलव दो प्रतिशत होने के कारण जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद पर 
अनुसूचित जनजाति का कोई आरक्षण नही बनता। क्‍ द 


जिला पंचायत, उसके सदस्यों, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का 





कार्यकाल 


.. प्रत्येक जिला पंचायत का कार्यकाल सामान्यतः: अपनी प्रथम बैठक के लिये क्‍ 
निर्धारित तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक होगा, यदि उसे समय से पहले विघटित न कर दिया 
। जिला पंचायत के किसी सदस्य का कार्यकाल जिला पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति: 
तक होगा, यदि अधिनियम के तहत उसे समाप्त न कर दिया जाये। सामान्यतः अध्यक्ष एवं 
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उपाध्यक्ष का कार्यकाल उसके निर्वाचन होते ही प्रारम्भ हो जायेगा और जिला पंचायत के 
कार्यकाल के साथ समाप्त होगा | 


अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सदस्य का त्याग पतञ्ञ ++ 


जिला पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई निर्वाचित सदस्य स्वहस्ताक्षरित पत्र 
द्वारा पद-त्याग कर सकता है, जो अध्यक्ष की दशा में राज्य सरकार को और अन्य दशाओं में 
अध्यक्ष को सम्बोधित होगा और जिला पंचायत के मुख्य अधिकारी को दिया जायेगा। अध्यक्ष 
का त्याग-पत्र उस दिनाँक से प्रभावी होगा जब राज्य सरकार द्वारा त्याग पत्र की स्वीकृति 
जिला पंचायत के कार्यलय में प्राप्त 'हो जाय और उपाध्यक्ष या सदस्य का त्यागपत्र उस दिनाक 
से प्रभावी होगा जब त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत हो जाय और यह समझा जायेगा कि ऐसे 
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य ने अपना पद रिक्त कर दिया है। 





आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति ः 

क्‍ ..._ यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या जिला पंचायत के किसी निर्वाचित सदस्य का पद 

. मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाय तो उसके रिक्त पद की पूर्ति क॑ उसके 

: पूर्वाधिकारी के शेष कार्यकाल के लिये नियत रीति से की जायेगी । किन्तु यदि जिला पंचायत 
की शेष अवधि छ: मास से कम हो तो रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं की जायेगी । 


अध्यक्ष , उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव :- क्‍ 
जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के विरूद्ध 
अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे समय से पूर्व अपदस्थ किया जा सकता है। इसके लिये... 
व्यवस्था यह है कि किसी निश्चित समय में जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या के... 
कम से कम आधे सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरेत लिखित नोटिस द्वारा अविश्वास प्रस्ताव हस्ताक्षर 
क्‍ करने वाले किसी सदस्य द्वारा व्यक्तिगत रूप से जिले के जिलाधिकारी को दिया जायेगा. 








नोटिस दिये जाने के दिनौंक से तीस दिन से अधिक नहीं होगी और इस प्रकार से नियत तिथि 
. को बैठक जिला पंचायत के कार्यालय में जिलाधिकारी द्वारा बुलाई जायेगी। निर्वचित सदस्यों को 


चात्‌ जिलाधिकारी उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिये एक तिथि निर्धारित करेगा जो... 
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ऐसी बैठक की कम से कम 45 दिन की नोटिस दी जायेगी । जिलाधिकारी जिले में जिला 
न्यायाधीश से ऐसे बैठक की अध्यक्षता की व्यवस्था करेगा। यदि जिला न्यायाधीश चाहें तो स्वयं 
बैठक की अध्यक्षता न करके अपने अधीनस्थ किसी दीवानी न्यायाधीश को बैठक की अध्यक्षता 
करने का आदेश दे सकता है। बैठक की अध्यक्षता करने के लिये नियत अधिकारी यदि बैठक 


के लिये निश्चितं समय से आधे घण्टे के भीतर उपस्थित न हो तो बैठक उस दिनॉक और समय 


: तक के लिये स्थगित हो जायेगी जिसे वह निश्चित करेगा और पुनः बैठक बुलाई जायेगी। 


यदि सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ होता है 
तो वह इसके कारणों को स्पष्ट करते हुए बैठक स्थगित कर सकता है और अगली तारीख, जो 
निर्धारित दिनॉक से 25 दिन से अधिक न हो, निश्चित कर सकता है। बैठक स्थगन की सूचना 
जिलाधिकारी को अविलम्ब लिखित रूप से देनी होगी। तत्पश्चात जिलाधिकारी जिला पंचायत 


के सदस्यों को बैठक के अगली तारीख की सूचना निर्धारित तरीके से कम से कम दस दिन 


पहले देगा। इस प्रकार बुलाई गई बैठक के प्रारम्भ होते ही पीठासीन अधिकारी जिला पंचायत 


को वह प्रस्ताव पढ़कर सुनायेगा, जिस पर विचार करने के लिये बेठक बुलाई गई है और यह 


घोषित कर सकता है कि उस प्रस्ताव पर वाद-विवाद किया जा सकता है। प्रस्ताव पर 


वाद-विवाद स्थगित नहीं किया जा सकता है। यदि यह वाद-विवाद बैठक प्रारम्भ होने के लिये 
निश्चित समय के दो घण्टे बीतने के पहले ही समाप्त न हो जाय तो दो घण्टे बीतते ही स्वतः 
समाप्त हो जायेगा। वाद-विवाद की समाप्ति पर अथवा उक्त दो घण्टे की समाप्ति पर जो भी 
पहले हो वह प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किया जायेगा जो गुप्त मत्दान द्वारा नियत रीति 
से होगा। क्‍ क्‍ 


बैठक की समाप्ति पर पीठासीन अधिकारी तुरन्त बैठक के लिये ऐजेन्डे की एक 
प्रतिलिपि तथा साथ में प्रस्ताव की एक प्रति और उस पर हुए मतदान का परिणाम राज्य 
सरकार को तथा जिलाधिकारी को भेजेगा। यदि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में निर्वाचित सदस्यों 


का बहुमत प्राप्त होता है तो उसका नोटिस जिला पंचायत में कार्यालय के बोर्ड पर तुरन्त 
'चिपकवाकर 





अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जो भी स्थिति हो, उस दिनॉक से, जब उक्त 





नोटिस जिला पंचायत के 


तथा गजट में उसे विज्ञापित करायेगा प्रकाशित करवायेगा। ऐसा होने की स्थिति में. 


0 


कार्यालय के बोर्ड पर चिपकाया गया हो, अगले दिन से अपने पद पर नहीं रहेगा और उसे 
रिक्त कर देगा। और यदि प्रस्ताव उक्त रीति से पारित न हुआ हो अथवा यदि गणपूर्ति के 
अभाव में बैठक न हो सकी तो जब तक कि उक्त बैठक के दिनाक से एक वर्ष व्यतीत न हो 
जाये तब तक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, में अविश्वास व्यक्त करने वाले किसी 


.. अनुवर्ती प्रस्ताव का नोटिस ग्रहण नहीं किया जायेगा। अविश्वास प्रस्ताव की कोई भी नोटिस 





अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद ग्रहण के एक वर्ष के भीतर नहीं लायी जा सकती | 


_ राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अपदस्थ किया 
जाना :-- 


यदि राज्य सरकार की दृष्टि में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जब अपने पद पर कार्यरत 

हों, अधिनियम द्वारा सौंपे गये कर्तव्यों या कार्यों का जानबूझकर पालन न करते हाँ या पालन 

करने से इन्कार करते हों या स्वयं में निहित अधिकारों का दुरूपयोग करते हों या अपने कर्तव्य. क्‍ 
पालन में दोषी पाये जाये या कर्तव्यों के पालन में शारीरिक, मानसिक रूप से अक्षम हो जाये. 

तो राज्य सरकार जैसी भी स्थिति बने अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को स्पष्टीकरण का समुचित अवसर 

देने के उपरान्त उसको आदेश द्वारा अपदस्थ कर सकती है और ऐसा आदेश अन्तिम होगा तथा 

किसी विधि न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती | क्‍ क्‍ 


जाँच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर कार्यवाही :- 

यदि किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरूद्ध जाँच में प्रथम दृष्टया यह पाया जाये... 
कि उसने वित्तीय या अन्य अनियमिततायें की हैं तो ऐसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अन्तिम जाँच... 
में आरोप मुक्त होने तक वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और सम्पादन ._ 
करने से प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा। तब तक इन शक्तियों और कार्यों का सम्पादन राज्य. 


सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त जिला पंचायत के तीन निर्वाचित सदस्यों की एक समिति. 






द्वारा किया जायेगा। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने पद से हटाये जाने के दिनॉक से तीन वर्ष तक क्‍ 


अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित होने का पात्र नही रहेगा। 


]]| 


जिला पंचायत की बैठक :- 
अपने कार्यों के सम्पादन के लिये जिला पंचायत की बैठक प्रति दो मास में कम 
से कम एक बार अवश्य होगी। प्रत्येक बैठक जिला पंचायत कार्यालय में अथवा किसी ऐसे अन्य 
सुविधा जनक स्थान पर विधिवत सूचना देने के बाद की जायेगी। 


समितियाँ :- 


जिला पंचायत अपने संघटन के बाद कार्य सम्पादन हेतु निम्न समितियों का 
संगठन करेगी - 
जी कार्य समिति | 
2. वित्त समिति | 
3. शिक्षा एवं जनस्वास्थ्य समिति | 
4... कृषि उद्योग एवं निर्माण समिति। 
5. समता समिति | क्‍ 
जिला पंचायत की एक नियोजन समिति भी होगी जिसमें निम्न व्यक्ति होगें - 
4.. अध्यक्ष, जो कि सभापति होगा, द 


2... उपाध्यक्ष, जो उपसभापति होगा, 
. 3. मुख्य अधिकारी जो समिति का मुख्य सचिव होगा, 


4. जनपद स्तर के समस्त अधिकारी) 


इनके अतिरिक्त जिला पंचायत विनियमों द्वारा समस्त जिले अथवा उसके किसी 
भाग में निर्दिष्ट कर्तव्यों के पालन करने में अपनी सहायता के लिये अन्य समितियों की स्थापना 


कर सकती है और यदि राज्य सरकार किसी समिति की स्थापना की अपेक्षा करे तो उन्हें क्‍ 


अवश्य स्थापित करेगी। जिला पंचायत उक्त प्रकार से स्थपित किसी समिति को अपने ऐसे 
समस्त अथवा कोई अधिकार प्रतिनिहित कर सकती है। उपर्युक्त समितियों के अतिरिक्त जिला 
पंचायत संकल्प द्वारा किसी ऐसे विषय को जिनके सम्बन्ध में अधिनियम द्वारा अथवा उसके 


अधीन जिला पंचायत का निर्णय अपेक्षित हो, जाँच करने तथा प्रतिवेदन देने के प्रयोजन से... 





अपने सदस्यों में से एक या अधिक परामर्श समितियाँ नियुक्त कर सकती हैं। 


कार्य समिति के संगठन में जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा समता 
समिति, वित्त समिति, शिक्षा एवं स्वास्थ्य समिति, कृषि उद्योग एवं निर्माण समिति के सभापति व 
जिला पंचायत की संख्या 40 तक हाने पर 3, और 40 से अधिक होने पर 6 व्यक्ति जो कि 
जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे, सम्मिलित हॉंगें। जिला पंचायत के अध्यक्ष व 
उपाध्यक्ष कार्य समिति के क्रमशः सभापति व उपसभापति होगें तथा मुख्य अधिकारी कार्य समिति 
- का सचिव होगा। | 


इसके अतिरिक्त अन्य समितियाँ यदि बनायी जाती हैं तो जिला पंचायत के 
सदस्यों की संख्या 40 होने पर 6 तथा 40 से अधिक होने पर 9 सदस्यों द्वारा संघटित होगी 
जिनका निर्वाचन जिला पंचायत सदस्यों द्वारा किया जायेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष वित्त समिति 
और शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य समिति का पदेन सदस्य तथा सभापति होगा। 


प्र्येक समिति का कार्यकाल जिला पंचायत के कार्यकाल तक होगा और 
समितियों के सदस्यों का निर्वाचन, एकल संकमणीय मतदान पद्धति द्वारा नियत रीति से होगा | 
किन्तु प्रत्येक समिति के निर्वाचित सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य प्रति वर्ष क्रम से निवृत्त होंगे 
. और इस कारण रिक्त स्थानों की पूर्ति व्यवस्थित रीति से होगी । 


उपसमितियाँ :- 
प्रत्येक समिति किसी विषय के सम्बन्ध में अथवा अपने किसी कार्य के सम्पादन 
के लिये एक अथवा एक से अधिक उपसमितियाँ नियुक्त कर सकती है| उप समिति का संघटन 


और कार्यकाल समिति द्वारा निश्चित किया जायेगा। यदि समिति, उपसमिति के प्रतिवेदन या 
कार्य का अनुमोदन करे तो वह तत्सम्बन्धित समिति का प्रतिवेदन या कार्य समझा जायेगा | 


जिला पंचायत का बजट :- 


क्‍ जिला पंचायत का बजट कार्य समिति द्वारा वित्त समिति के परामर्श पर तैयार हि 
'किया जाता है। इसमें राज्य सरकार से आयोजना और विकास स कार्यों के लिये प्राप्त अनुदानों 
. को तथा उनके खर्च को अलग से प्रदर्शित किया जाता है| बजट जिला पंचायत की बैठक में 
प्रस्तुत किया जाता है। जिला पंचायत को यह अधिकार होता है कि चाहे तो वह बजट को... 








यथावत पारित कर दे, या उसमें कोई संशोधन करे या बजट को दोबारा तैयार करने का आदेश 
पारित करे। दोबारा तैयार करने की स्थिति में कार्य समिति उसे पुनः तैयार करेगी। तत्पश्चात्‌ 
जिला पंचायत अपनी बैठक में उसे यथावत या किन्ही संशोधनों के साथ विचारोपरान्त पारित 
कर देगी। इसके बाद बजट को आयुक्त के पास भेजा जाता है। आयुक्त को केवल इतना 
अधिकार होता है कि बजट के जिस अंश का सम्बन्ध आयोजना तथा विकास कार्यों के निमित्त 

दिये गये अनुदानों से है उसमे यदि वह आवश्यक समझे तो कोई परिवर्तन कर सकता है तथा 
.._ बजट के शेष भाग के बारे में कोई सिफारिश कर सकता है। आयुक्त के पास से लौटने पर. 
यदि उन्होंने बजट के शेष भाग के विषय में सिफारिश नहीं की है तो वह वैसा ही अन्तिम रूप. क्‍ 
से पारित समझा जायेगा। यदि उसने कोई सिफारिश की है तो जिला पंचायत उस पर निर्णय 
करेगी और वह भाग अन्तत: उस रूप से पारित समझा जायेगा जिसे जिला पंचायत स्वीकार 
करे। आयोजना तथा विकास कार्य सम्बन्धी अनुदानों वाले भाग पर आयुक्त द्वारा किये गये. 
परिवर्तनों पर भी जिला पंचायत राज्य सरकार को आवेदन देकर पुनरीक्षण की माँग कर सकती 
है। तब यह राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित होगा और राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत परिस्कारों के. 
अनुरूप अन्तिम समझा जायेगा। यहाँ जिला पंचायत समयानुसार अपना बजट ना बना पाई हो 
वहाँ आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह आवश्यक सूचना प्राप्त कर जिला पंचायत के लिये 
बजट तैयार कर दे। इस प्रकार तैयार बजट भी विधिवत पारित बजट समझा जायेगा | 


करारोपण की शक्ति :-- 
क्‍ जिला पंचायत को अपनी आय के सन्दर्भ में निम्न कर लगाने का अधिकार है -. 

 (क) विभव एवं सम्पत्ति कर | 

(ख) कोई ऐसा अन्य कर जो विधिसम्मत हो और जिसे राज्य सरकार ने जिला पंचायत को 

आरोपित करने के लिये प्राधिकृत किया हो हर द है हक 


वर्तमान में प्रदेश की कछ जिला पंचायतों द्वारा विभव एवं सम्पत्ति कर का. 
ऐीपण किया जा रहा है, किन्तु नये अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिला पंचायतों को. 
विभव तथा सम्पत्ति कर लगाने का अधिकार निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा - 
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3.... किसी ऐसे व्यक्ति पर कर आरोपित किया जा सकता है जो ग्रमीण क्षेत्र में रहता या 
व्यवसाय करता हो किन्तु यदि किसी व्यक्ति ने 6 महीने तक ग्रामीण क्षेत्र में रहकर 
व्यवसाय नहीं किया है तो उस पर उक्त कर नहीं लगेगा। 

2... किसी ऐसे व्यक्ति पर कर नही लगाया जायेगा जिसकी कुल कर योग्य आय बारह 
हजार वार्षिक से कम हो | क्‍ 

3... कर की दर कुल कर योग्य आय पर तीन नये पैसे प्रति रूपये से अधिक न होगी । 

4... किसी व्यक्ति पर आरोपित कर की कुल धनराशि उस अधिकतम धनराशि से अधिक 
नही होगी जो नियमों द्वारा निर्धारित की जाय । 


यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त करारोपण के लिये कर योग्य आय से 
तात्पर्य अनुमानित आय से है किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित वर्गों की आय न होगी - 
4... इण्डियन इनकम टैक्स एक्ट 4992 में यथा परिभाषित एग्रीकल्चर इनकम | 
कह 2... वह आय जिस पर यू0 पी0० म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 4946 की धारा 428 के अधीन 
...._ किसी नगर पालिका बोर्ड या नोटीफाइड एरिया कमेटी द्वारा पहले ही कोई कर 
आरोपित किया जा चुका हो | 
3. वह आय जिस पर यू0 पी0 टाउन एरिया एक्ट 4944 की धारा 44 के अधीन पहले 
ही कोई कर आरोपित किया जा चुका हो | 
4... वह आय जिस पर उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 4959 की धारा 72 के 
अधीन किसी नगर महापालिका द्वारा पहले ही कर लगाया जा चुका हो। 
करारोपण सम्बन्धी अन्य बाते तथा शर्ते पुराने अधिनियम के अन्तर्गत व्यवस्थापित की 
जायेगी। 


जिला पंचायत के अधिकारी तथा सेवक 
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क्‍ जिला पंचायत को उसके कार्यो में निम्न अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की 
जाती है - द 
[.. मुख्य अधिकारी... 2... अपर मुख्य अधिकारी 








6... अभियन्ता 
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हे कर अधिकारी 8. शिक्षा अधिकारी 
9. सिंचाई अधिकारी . _40. पंचायत राज अधिकारी 
44... पशुधन अधिकारी . 42... कृषि अधिकारी 


. |3. सहकारिता अधिकारी 


राज्य सरकार के यथास्थित अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन) या जिला नियोजन 

. अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, विद्यालय उपनिरीक्षक, जिला पंचायत राज अधिकारी, 

सहायक अभियन्ता (लघु सिंचाई), जिला पशुधन अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी तथा जिला 

सहायक निबन्धक क्रमशः जिला पंचायत के अधीन मुख्य अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी शिक्षा 

अधिकारी, पंचायत राज अधिकारी, सिंचाई अधिकारी पशुधन अधिकारी, कृषि अधिकारी और 
सहकारिता. अधिकारी के पद धारण करेंगे | 


मुख्य अधिकारी के अधिकार व दार्थित्व :- 

. मुख्य अधिकारी जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और जिला 
.. पंचायत के समस्त अधिकारी उसके प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्य करेंगे तथा मुख्य अधिकारी 
... जिला पंचायत के प्रति उत्तरदायी रहते हुए निम्न अधिकारों का प्रयोग करेगा - 


4... जिला पंचायत को देय या उसे दी गई कोई धनराशि वसूल करने तथा उसे जिला 
निधि में जमा करने का अधिकार | 


2. अधिनियम द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकार तथा इन अधिकारों का प्रयोग करने के लिये... 


आवश्यक सभी कार्य करने का अधिकार | 


3... जिला पंचायत की ओर से प्रयुक्त किये जाने वाले अधिकार तथा इन अधिकारों के ह 


प्रयोग के लिये आवश्यक सभी कार्य करने का अधिकार | 


4... अध्यक्ष के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए कोई लाईसेन्स स्वीकृत करने, अस्वीकृत 


करने तथा निलम्बित करने या वापस लेने का अधिकार | 


5... कोई अन्य अधिकार जो जिला पंचायत द्वारा मुख्य अधिकारी शी को प्रतिनिहित किया... 


. गया हो 


6... उन सेवको से भिन्‍न जिनके लिये नियुक्ति प्राधिकारी जिला पंचायत है, जिला 


. पंचायत के समस्त सेवकों की सेवा, छुट्टी, वेतन भत्ता तथा अन्य विशेष अधिकार 
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के सम्बन्ध में उठने वाले प्रश्नों का विनियमों के अनुसार समाधान करने का 
अधिकार | क्‍ 

जिला पंचायत की ओर से समस्त कार्यों तथा संविदाओं के समुचित निष्पादन का 
दायित्व मुख्य अधिकारी पर होगा।. 


मुख्य अधिकारी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अपर मुख्य अधिकारी को अपने. 
- अधिकारों, कार्यों तथा कर्तव्यों में से एक या अधिक अधिकार प्रतिनिहित कर सकता 


है किन्तु उन अधिकारों, कार्यों तथा कर्तव्यों को प्रतिनिहित नहीं करेगा, जिसे 
अध्यक्ष द्वारा या जिला पंचायत द्वारा प्रतिनिहित किया गया है। 


जिला. पंचायत पर बाह्य नियन्त्रण :-- 


जिला पंचायत पर नियत प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट के निरीक्षण आदि के 


सम्बन्ध में अधिकार निम्नवत हैं - 


(. 


नियत प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट जैसी भी स्थिति हो अपने अधिकार क्षेत्र में आने रा 
वाली जिला पंचायत या उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति द्वारा प्रयुक्त अथवा 
आधारित किसी चल सम्पत्ति का अथवा उसे किसी के निर्देशाधीन किये जाने. वाले 


किसी कार्य का निरीक्षण कर सकता है या करवा सकता है। किसी समिति, संयुक्त 
समिति या जिला पंचायत के कर्मचारियों या कर्तव्यों से सम्बन्धित विवरण या किसी 
प्रकार के लेख या प्रतिवेदन को माँग सकता है तथा उसकी कार्यवाहियों के सम्बन्ध 


में अपना कोई विचार जो वह उचित समझे, लेखबद्ध कर सकता है। 


राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त प्रत्येक अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं 


के भीतर नियत प्राधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त अधिकारों का प्रयोग अपने क्‍ 


विभाग पर प्रभाव डालने वाले किसी विषय पर कर सकता है और ऐसे विषयों के 


. सम्बन्ध में जिला पंचायत के प्रशासन का निरीक्षण कर सकता है या करवा सकता 


हक, 


.. उपर्युक्त के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के निम्नलिखित अधिकार और कर्तव्य भी 


.. हॉंगे- 
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4... जिला मजिस्ट्रेट समय-समय पर समुचित नोटिस के पश्चात्‌ जिला पंचायत के 


नियोजन तथा विवरण विषयक बजट अनुदान से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा करने 


के लिये एक बैठक बुला सकता है जिसमें वह स्वयं अध्यक्ष तथा मुख्य अधिकारी 
 होगा। 


2. जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार को कार्य की प्रगति का एक जैमासिक प्रतिवेदन 
.... भेजेगा। द 


आपात काल की दशा में जिलाधिकारी के निम्न अधिकार होगें - 


4. आपात की दशा में जिला मजिस्ट्रेट किसी ऐसे निर्माण कार्य निष्पादन का अथवा ऐसे 


कार्य के सम्पादन की व्यवस्था कर सकता है जिसके निष्पादन या सम्पादन का जिला 
पंचायत या. उसकी किसी समिति या संयुक्त समिति को अधिकार हो और उसका तुरन्त 
निष्पादन अथवा सम्पादन उसकी राय में जनसाधारण की सुरक्षा अथवा संरक्षण के लिये 


आवश्यक हो और वह यह निर्देश दे सकता है कि निर्माण कार्य को निष्पादित करने. 
अथवा उस कार्य को सम्पादित करने के व्यय का भुगतान जिला पंचायत द्वारा तुरन्त 


. किया जाये। 


2. यदि उक्त व्यय का इस प्रकार भुगतान न किया जाय, तो जिला मजिस्ट्रेट, जिला निधि 
से उक्त व्यय के भुगतान का आदेश दे सकता है और इस प्रकार भुगतान जिला 
पंचायत को करना पड़ेगा | 


3. जिला मजिस्ट्रेट, जिला पंचायत या नियत प्राधिकारी को तुरन्त ऐसे प्रत्येक मामले का क्‍ 


प्रतिवेदन भेजेगा | 


जिला पंचायत का विघटन :- 


यदि किसी भी समय राज्य सरकार को किसी भी माध्यम से यह पता चले या 


. विश्वास हो जाय कि जिला पंचायत द्वारा अधिनियमों या राज्य सरकार के निर्देशों का पालन 





करने या अपने निर्धारित 
अपने 3 










अधिकारों का अतिक्रमण या दुरूपयोग किया है तो राज्य सरकार जिला पंचायत से 


पष्टीकरण माँगने पर उस पर विचार करने के पश्चात यदि स्पष्ट हो जाये कि जिला पंचायत 
को विघटित करना बांछनीय है तो जिला पंचायत को राज्य सरकार विघटित कर सकती ज 


॥। 
॥' 
| 
|! 
हि । 
॥। 
||] 
॥ 
| 
|! 
। 
| 
| 
| 
| 
|] 


रेत कर्तव्यों का पालन करने में शिथिलता बरती है या चूक की है अथवा क्‍ 


जार धाम कानरनकधयाकरा कवर पाता / लावा नध पान सर पाप + लता अाय सर 


अरथन2३२७५पाना2स पर कसपत3+ था कररलतधचकपकतलत्त 4 पल उप सस्‍ कक 
बस 


यदासपारादपवबनपनसनचपलपनवधतम नव 
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जिला पंचायत क विघटन का आदेश होने के पश्चात आदेश के दिनाँक से अध्यक्ष सहित जिला 
पंचायत के समस्त सदस्य अपने पदों को रिक्त कर देगे, किन्तु विघटन के दिनाँक से 6 माह के 
भीतर निर्धारित रीति से निर्वाचन कराना आवश्यक होगा। जिला पंचायत के पुनः संघटित होने 
तक उसके समस्त कार्यो तथा दायित्वों का सम्पादन राज्य सरकार तदर्थ रूप से अधिकारियों 
को नियुक्त कर करायेंगी। 


। 


|| 
| 
| 
| 
ः 
। 
ध 
| 
| 
| 
| 


जिला पंचायत के अधिकार और कार्य :- 


नये अधिनियम के अन्तर्गत जिला पंचायत को प्रभावी भावी और सशक्त बनाने की क्‍ 
दृष्टि से व्यापक अधिकार सौपें गये हैं जिन्हें निम्न दो वर्गों में विभकत किया गया है - 


भाग -- क 
4.. कृषि जिसके अन्तर्गत क॒षि प्रसार भी है :- 


_ (क) कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपायों की अभिवृद्धि | 
(ख) गोदामों की स्थापना और उसका अनुरक्षण | 





7 सरकार द्वारा सौपे गये भूमि सुधार, मूमि संरक्षण तथा चकबन्दी 


कार्यक्रमों की योजनाओं का क्रियान्वयन। 





लघु सिंचाई , जल प्रबन्ध तथा जल विकास बा, 
(क) लघु सिंचाई और अन्तर खण्ड जल परियोजनाओं का निर्माण और 
अनुरक्षण | द द 

(ख) जल वितरण का प्रबन्ध रखना | 

(ग) भूमिगत जल का विकास | 

(घ) जलाच्छादन विकास | 
ही 

(क) पशु पालन और पशु चिकित्सा सेवाओं की स्थापना और अनुरक्षण | 


(ख) नसस्‍्लों का सुधार | 











4.28) 


(ग) दुग्ध उद्योग कुक्कुट पालन तथा सुअर पालन की प्रोन्‍नति। 
के... >मेल्टेयो आल!) 
(क) सिंचाई कार्यों में मत्स्य पालन का विकास | 
(ख) मछआरा कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन | 
6... सामाजिक और फार्म वानिकी 
(क) सामाजिक और फार्म वानिकी, वृक्षारोपण और रेशम उत्पादन को प्रोन्नति | 
(ख) बंजर भूमि का विकास | कर 
हि लघु वन उत्पाद के कार्यक्रमों की प्रोन्नति और उनका कार्यान्वयन | 
93: * . 'कूटीर उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग :- क्‍ क्‍ 
(क) ग्रामीण और कूटीर उद्योग में प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना और हु 
अनुरक्षण | क्‍ क्‍ 
- (ख) जिला स्तर पर पंचायत उद्योगों की स्थापना । 
9. ग्रामीण आवास :- 
(क) ग्रामीण आवास कार्यक्रमों की प्रोन्नति और विकास । 
(ख) अनावासीय क्षेत्र में ग्रामीण आवास का कार्यान्वयन | 
(ग) सामुदायिक केन्द्रों और विश्राम गृहों का निर्माण | 
(घ) ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों द्वारा किये गये ग्रामीण आवास कार्य का अनुरक्षण | 
40. पेय जल :- 
(क) सार्वजनिक प्रयोग के लिये पीने के पानी का अनुरक्षण | 
(ख) जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण | 


.. ईंधन और चारा भूमि :- 





(क) ईंधन और चारा कार्यक्रमों का अनुश्रवण और विकास 
(ख) ईंधन और चारा क्षेत्र के लिये पौधों का अनुरक्षण और विकास | 
. (ग) ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों द्वारा विनियमित किये गये कार्यकमों का अनुश्रवण | 
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42... सड़क, पुलिया, पुल, नौका घाट, जलमार्ग और 
संचार के अन्य साधन :- क्‍ 
(क) जिले की ग्रामीण सड़कों, पुलियों, पुलों और जल मार्गों का विकास और अनुरक्षण | 
(ख) नदी किनारों का अनुरक्षण | 
(ग) सड़कों पर और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण हटाने में मदद करना। 
33.. ग्रामीण विद्युतीकरण :- 
_(क) ग्रामीण क्‍ विद्युतीकरण में ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों की सहायता करना । 
(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश के वितरण में मदद करना। क्‍ 
44. गैर पारम्परिक 'ऊर्जा स्रोत :- 
(क) गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का विकास | 
(ख) ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों के कार्यक्रमों में सहायता करना। 
75. गरीबी उपशमन कार्यक्रम 
(क) गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की योजना, अनुश्रवण और पर्यवेक्षण करना | 
(ख) क्‍ अन्य विभागों के साथ कार्यक्रमों का समन्वय | 
46.. शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्रारम्मिक और माध्यमिक 
विद्यालय भीं है : - ््ि 
(क) प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण, अनुरक्षण तथा पर्यवेक्षण | 
(ख) जिले में सभी के लिये शिक्षा उपलब्ध कराना | 
(ग) जिले में प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा का सर्वेक्षण और पर्यवेक्षण | 


77... तकनीकी और व्यावसार्थिक प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना और 
उनका अनुश्रवण द ३४ ही 
48.  प्रौढ़ साक्षरता और अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों का नियोजन 








. खण्ड स्तर और जिले में पुस्तकालयों और वाचनालयों का निर्माण और अनुरक्षण | 


20. _ खेल कद और सांस्क॒रतिक कार्य 

(क) सांस्कृतिक क्रियाकलापों की प्रोन्नति | 

(ख) क्षेत्रीय सांस्कृतिक और खेलकूद क्रियाकलापों की प्रोन्‍नति और पर्यवेक्षण | 

(ग). विशेष अवसरों पर लोक सांस्कृतिक क्रिया कलापों की व्यवस्था | 
24. बाजार और मेलें :- 

(क) ग्रामीण बाजार मेलों ( जिसके अर्न्तगत पशु मेलें भी हैं ) का पर्यवेक्षण और 
: अनुश्रवण | द द 

(ख) ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों द्वारा किये गये बाजार और मेलों से सम्बन्धित 
कार्यो का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण | 
22. चिकित्सा और स्वच्छता :- 

_(क) महामरियों की रोकथाम और नियंत्रण में क्षेत्र पंचायतों की सहायता करना और 
उपयुक्त रूप से वित्त पोषण करना | 8 सनक 
.._ (ख) प्राथमिक स्थास्थ्य केन्द्रो और औषधालयों की स्थापना, अनुश्रवण और प्रबन्ध | 

(ग) पेयजल की सुविधायें उपलब्ध कराना | 
23... परिवार कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और 


अनुश्रवण :- 


24. _प्रसूति और बाल विकास :- 


(क) प्रसूति और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन | 
(ख) विद्यालय स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों की प्रोन्नति | 


25. समाज कल्याण, जिसके अर्न्तगत विकलांग और 
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26. 





कमजोर वर्गों विशेषतया अनुसूचित जातियों और 


अनुसूचित जनजातियों का कल्याण :- 


(क) अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जन जातियों और कमजोर वर्गों के कल्याण की 
प्रोन्नति | 


 (ख) ऐसी जातियों का सामाजिक अन्याय और शोषण से संरक्षण । 
(ग) छात्रावासों की स्थापना और प्रबन्ध | 
(घ) सामाजिक न्याय के लिये योजनायें तैयार करना और उनका कार्यान्वयन | द 
27. ग्रामीण वस्तुओं के वितरण का नियोजन और अनुश्रवण :- 
28... सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण :- 
(क) विकास योजनाओं का समन्वय और एकीकरण | 
(ख) सामुदायिक आस्तियों का परिरक्षण और अनुरक्षण | 
29... नियोजन और आँकड़े :- 
(क) आर्थिक विकास के लिये योजना तैयार करना | 
द (ख) क्षेत्र पंचायत की योजनाओं का पुनर्विलोकन, समन्वय और एकीकरण। . 
(ग) खण्ड और ग्राम स्तर पर योजनाओं के निस्पादन को सुनिश्चित करना। 
(घ) सफलताओं और लक्ष्यों की नियतकालिक समीक्षा | क्‍ 
(ड.) जिले के भीतर योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में समस्त विषयों पर सामग्री 
संग्रह करना और आँकड़ों का अनुरक्षण | 


30. सहायता कार्य : 


(क) दुर्भिक्ष निवारणार्थ निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण, सहायता कार्यों और सहायता गृहों 


की स्थापना और उनका अनुरक्षण | 


.. (ख) निर्धन गृहों, अनाथालयों और विश्राम गृहों की स्थापना, प्रबन्ध, अनुरक्षण और 





जातियों और 








भाग - ख 


4. अनिर्मित क्षेत्र में नयी सार्वजनिक सड़कों का पूर्व निर्मित अथवा सड़कों से लगे हुए 
भवनों और उनके अहातों के निर्माणार्थ भूमि अर्जित करना | 
2. अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों का सुधार।.. 


3. स्कूलों की स्थापना तथा अनुरक्षण से भिन्‍न उपायों द्वारा शैक्षिणिक उद्देश्यों को आगे 


बढ़ाना | 


4. जनगणना करना और ऐसी सूचना के लिये पारितोषिक देना जिससे जन्म-मृत्यु के 


ऑकड़ों की ठीक-ठीक प्रविष्टि हो सके | 


5. ट्राम पथो, हवाई रज्जु पथो तथा यातायात के अन्य साधनो का निर्माण, उन्हें आर्थिक 
... सहायता देना या उनके विषय में प्रत्याभूति देना। 


6. अपने क्षेत्र में नदियों और जल संभरण भरण के अन्य स्रोतों का संरक्षण तथा उन्हें क्षति अथवा _ 


.. कलुषित होने से बचाना। 
7. पर्यटन की उन्‍नति। 


वस्तुतः पंचायती राज की यह नवीन व्यवस्था समाज में सत्ता के विकेन्द्रीकरण 


और शासन में जनसहभागिता को प्रोत्साहित कर सहज ही सामाजिक न्याय पर आधारित 


सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास पर आधारित आर्थिक परिवर्तन कर देश और समाज द क्‍ 
को नई दिशा और दशा प्रदान कर सकती है। किन्तु इन सबमें ग्राम पंचायतों की भूमिका विशेष क्‍ 
महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है। अस्तु प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के अगले अध्यायों में, उक्त सन्दर्भों में, .. 


केवल ग्राम पंचायतों के कार्यो के विश्लेषण और मूल्यांकन पर बल दिया गया है। 























अध्याय #- चार 


विकेन्द्रीकरण और जन विकेन्द्रीकरण और जन सहभागिता :- 


लोकतंत्र के आधार 


विकेन्द्रीकरण, जनसहभागिता और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक राजनीतिक मूल्य 
हैं। लोकतंत्र आज का सर्वाधिक सशक्त और वांछित मूल्य है, जो अपनी सफलता के लिये 
अधिक से अधिक जनसहभागिता की माँग करता है और जन सहभागिता के लिये सत्ता शक्ति 
का विकेन्द्रीकरण अपरिहार्य हो जाता है। किसी भी देश काल की स्थानीय शासन की इकाईयाँ 
इन मूल्यों के सजग प्रहरी के रूप में कार्य करती हैं। भारत के सन्दर्भ में सशक्त पंचायत 
व्यवस्था इन आदर्शों के संस्थापन, संरक्षण और भूमि सिंचन का कार्य करेंगी, इसी उद्देश्य से 
. 73वें संविधान संशोधन व इसके आधार पर उ0प्र0 पंचायती राज विधि (संशोधन) अधिनियम द्वारा. 


* न केवल इनके स्वरूप में परिवर्तन किया गया बल्कि इन्हें पहली बार व्यापक अधिकारों से लैस: 


किया गया जिससे ये अपनी वास्तविक वांछित भूमिका के निर्वहन में सक्षम व सफल हो सकें। क्‍ 
शोध प्रबन्ध के इस चतुर्थ अध्याय में हमीरपुर जनपद की ग्राम पंचायतों के सन्दर्भ में 
विकेन्द्रीकरण और जनसहमभागिता के तथ्यों के मूल्यांकन का प्रयास किया गया है। 
प्रत्येक काल में दो तरह की सत्ता सदैव विद्यमान रही है - एक राज्य की. 
सत्ता तथा दूसरी लोक शक्ति की। राजसत्ता हमेशा केन्द्रीकरण के प्रवृत्ति की ओर उनन्‍्मुख रही क्‍ 
है और लोक शक्ति विकेन्द्रीकरण की माँग दोहराती रही है। पंचायतें रूदैव ही लोकशक्ति के 
. साथ-साथ सामाजिक एवं आर्थिक विकास का धरालत रही हैं। वस्तुतः केन्द्रीकृत व्यवस्था में 
काम का बोझ अधिक हो जाने से केन्द्रीय सत्ता विभिन्‍न क्षेत्रों के सम्बन्ध में अपने दायित्वों का 
समुचित निर्वहन नही कर पाती साथ ही शासन में लोगों की भागीदारी के अवसर भी सीमित हो 
जाते हैं। जिससे समूची व्यवस्था के रूण और क्रियाहीन हो जाने का खतरा बढ जाता है| 
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. अजय कुमार पंचायत प्रणाली में गाँवों की आत्म निर्भरता योजना 2000 ए0 46. 


इसलिये 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा व व्यापक अधिकार दिये 
जाने से एक नयी विकेन्द्रीकत व्यवस्था की स्थापना हुई है जिससे जनता को अपनी समस्याओं 
के अपने स्तर पर समाधान का अवसर प्राप्त हुआ है। ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानीय कार्यों को 


स्थानीय स्तर पर सम्पादित करने से निम्नलिखित प्रमुख लाभ होगें :- 


॥0. 


44. 


2 


स्थानीय समस्याओं को स्थानीय स्तर पर समझकर उनका निदान सरलता से हो 
सकेगा | क्‍ 

विकास कार्यों की प्राथमिकता स्थानीय स्तर पर निश्चित की जायेगी।. 

विकास कार्य ऊपर से नही थोपे जायेगें वरन्‌ उनका निर्धरण आवश्यकतानुसार 
स्थानीय स्तर पर किया जायेगा | । क्‍ द 


विकास कार्य स्थानीय स्तर पर किये जाने से उनका प्रभावी पर्यवेक्षण हो सकेगा। 


स्थानीय स्तर पर प्रभावी पर्यवेक्षण होने के कारण कार्यों और सेवाओं की गुणवत्ता में... 
सुधार होगा । द 8 2 हक 
स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने से कार्य तेजी से हो सकेगें। कार्यों के कियान्वयन में... 
विलम्ब नही होगा। क्‍ मम 
विकास कार्यों के लिये उपलब्ध धनराशि का उपयोग स्थानीय स्तर पर स्थानीय 
पर्यवेक्षण में होगा, अतः: भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा । 

ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानीय स्तर पर, स्थानीय साधनों से स्वयं अपनी देख-रेख में 
कार्य करने से कार्य की लागत भी कम आयेगी | 

विकास कार्यों के लिये उपलब्ध धनराशि का सदुपयोग होगा । की 
ग्राम पंचायतें अब छोटे-छोटे कार्यों जैसे- हैण्डपम्प की मरम्मत, राजकीय नलकूप 
की मरम्मत, विद्यालय भवन की मरम्मत आदि के लिये जिला मुख्यालय के अधिकारी 
या शासन, पर निर्भर नहीं रहेंगी।. : द द कल 


ग्रामीण विकास लाल फीताशाही और नौकरशाही के चंगुल से मुक्त होगा । 


ग्राम पंचायतों के स्टाफ द्वारा स्थानीय पर्यवेक्षण में एक ही ग्राम-पंचायत के लिये 
कार्य करने से उनकी स्पष्ट जवाबदेही बनेगी | 


हे विकेन्द्रीकरण: ग्राम पंचायतों को सौपें गये कार्य_ कार्य 


नयी पंचडयती राज व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था में ग्राम हा 
पंचायतो को निम्न कार्य ्ौंपे गये है 


4 शिक्षा :- ग्राम पंचायतों को प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के 
कार्य हस्तान्तरित किये गये हैं। प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय के. ः 
भवन अब दान पंचायत की सम्पत्ति होंगे । 


2. राजकीय नलकप :- राजकीय नलकाूपों को ग्राम पंचायतों को 
हस्तान्तरित कर दिया गया है। राजकीय नलकप अब ग्राम पंचायत के स्वामित्व में 

 होंगे। राजजोय नलकूपों की मरम्मत और रख-रखाव की धनराशि ' 'रख-रखाव क्‍ 
अनुबन्ध” कं अन्तर्गत सिंचाई विभाग को उपलब्ध करायी जा रही है। राजकीय 
नलकूपों के विद्युत बिल का भुगतान शासन द्वारा सीधे राज्य विद्युत परिषद को क्‍ 

.. किया जा रह है। ० “3 केक 8 आग 
3. हैण्ड पम्प :- सभी विद्यमान और नये हैण्ड पम्प ग्राम पंचायत की सम्पत्ति. द 
_ होंगे । हैण्ड पम्पों के मरम्मत और रख-रखाव के लिये निधारित मानकों के अनुसार क्‍ 
धनराशि शाक्तन द्वारा सीधे ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जा रही है। 

4. सवा कल्याण :- युवा कल्याण, अखाड., व्यायामशाला, युवक मंगल दल, 


महिला मंगल दल तथा खेल कद सम्बन्धी कार्यों का संचालन ग्राम- पंचायतों द्वारा 
किया जायेगा | 


5. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :- ग्राम स्तर पर स्थित “मातृ शिशु कल्याण 


केन्द्र” द्ञन - पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता 
(महिला) तथा दाई भी ग्राम-पंचायत के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करेंगी। चिकित्सां 
स्वास्थ्य एदं परिवार कल्याण के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करेंगी। चिकित्सा, स्वास्थ्य 
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3. आज की आवाज पंचायती राज जनता को अधिकार पंचायती राज बियाग उ0प्र० लखनऊ 
द्वारा प्रकाशित क्‍ क्‍ 


एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत आने वाले उप केन्द्रों द के लिए जो ग्राम-पंचायत 
को हस्तान्तरित किये गये हैं, के रख-रखाव के लिये आवश्यक धनराशि ग्राम 


पंचायतों को उपलब्ध करायी जायेगी | 


6... महिला एवं बालकल्याण :- महिला एवं बाल विकास के समस्त स्त ग्राम 
स्तरीय कार्य ग्राम-पंचायतों के पूर्ण नियंत्रण में सम्पादित किये जायेंगें। ऑगनबाड़ी _ 
कार्यकत्री एवं सहायिकओं को ग्राम-पंचायतों को हस्तान्तरित किया गया है। 

7. पशु धन विभाग :- पशुधनं विभाग के “पशु सेवा केन्द्र” तथा द “श्रेणी के. 
क्‍ पशु चिकित्सालय एवं इनमें नियुक्त कर्मचारियों को ग्राम-पंचायतों को हस्तान्तरित 

. - किया गया है। क्‍ जा हु 

8. राशन की दुकान :- ग्राम पंचायतें राशन की दुकान से वितरित होने 

वाले खाद्यान्न चीनी, मिट्टी का तेल एवं अन्य अनुसूचित वस्तुओं के वितरण पर 
. निगरानी रखेंगी तथा यह सुनिश्चित करेंगी कि इन वस्तुओं की कालाबाजारी नहो |. 

9. क्‍ कषि कार्य :- कृषि से सम्बन्धित समस्त ग्राम स्तरीय. कार्य अब 
ग्राम-पंचायतों द्वारा किये जायेगें।. है 

0._ गाम्य विकास :- ग्राम्य विकास से सम्बन्धित समस्त ग्राम-स्तरीय कार्य 
अब ग्राम-पंचायतों द्वारा किये जायेंगे। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की क्‍ धनराशि 
विकास कार्यों हेतु शान द्वारा सीधे ग्राम-पंचायतों को दी जा रही है |... 

44: पंचायती राज विभाग :- पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित समस्त हे 

क्‍ ग्राम-स्तरीय कार्य ग्रार-पंचायतों द्वारा किये जा रहे है और उसके लिये आवश्यक 
धनराशि शासन द्वारा कोघे ग्राम-पंचायतों को दी जा रही है | क्‍ 


उपर्युक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायतों को अन्य महत्वपूर्ण दायित्व व अधिकार सौंपे गये 
है जिनमें से कुछ प्रमुख निम्न हैं- द क्‍ हे 
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सभी प्रकार की पेन्शन स्‍वीकत करने और वितरण का 
अधिकार :- 
नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को व॒द्धावस्था /किसान पेंन्शन, विधवा 

पेंश्शन तथा विकलांग पेंन्शन को स्वीकत करने तथा इनके वितरण का अधिकार दे दिया गया. 

है। इससे सम्बन्धित लोगों को व्यर्थ की भाग दौड़ व लालफीताशाही की उलझनों से राहत मिली... 
ः है। उक्त तीनों श्रेणियों की पेंशन के पहले से ही स्वीकत पुराने मामलों के लिये पेंशन. 

. लाभार्थियों की सूची और पेंशन चेक ग्राम-पंचायत को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। 
ग्राम पंचायत की बैठक में पेंशन चेक वितरित किये जाते हैं और वितरण के समय यह जाँच भी 
कर ली जाती है कि पेंशन का लाभार्थी जीवित है। क्‍ 


क्‍ पेंशन के नये मामलों के लिये ग्राम-पंचायतों द्वारा पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार... 
की जायेगी। यह सूची शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर प्राथमिकता क्रम में तैयार. 


की जायेगी। विभिन्‍न प्रकार की पेंशन के पात्र व्यक्तियों की सूची शासन द्वारा निर्धारित पात्रता कह 


की शर्तों के अनुसार बनायी जायेगी और इसके लिये पात्र व्यक्तियों को कोई प्रमाण-पत्र देने गे 
की आवश्यकता नही होगी-। केवल विकलांग पेंशन के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी क्‍ 
. चिकित्सक के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी | 


| सम्पूर्ण जिले को पेन्शन के लाभार्थियों का जो लक्ष्य प्राप्त होगा उसे 
. जनसंख्या ख्या के आधार पर पहले विकास खण्डों को और विकास खण्ड में जनसंख्या के... 
आधार पर ग्राम-पंचायत को विभाजित किया जायेगा। ग्राम-पंचायतों को जो लक्ष्य प्राप्त - 
होगा, उसके अनुसार ग्राम-पंचायत अपनी बैठक में प्राथमिकता क्रम में पात्र व्यक्तियों 
. की तैयार की गई सूची में से लाभार्थियों का उसी कम में चयन करक॑ं उन्हे पेन्शन न ल्‍ 

_ स्वीकृत करेगी। यदि पेन्शन के लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे लाभार्थी सूची से. | 
क्‍ . निकालकर उसके स्थान पर नये लाभार्थी को उक्त विधि के अनुसार ग्राम-पंचायत 
: द्वारा पेंन्‍्शन स्वीकृत कर दी जायेगी। 


_ सभी प्रकार की छात्रवृत्ति स्वीकृत और वितरित करने का अधिकार :- 

नयी पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम-पंचायत में स्थित राजकीय _ 
प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मान्यता प्राप्त अशासकीय 
प्राथमिक विद्यालय तथा मान्यता प्राप्त अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 
अनुसूचित जाति /जनजाति, पिछडी जाति तथा अल्प संख्यक वर्ग के छात्र /छात्राओं 
को छात्र वृत्तियों का वितरण ग्राम-पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है।. 
. वर्तमान में जो छात्र वृत्तियाँ दी जा रहीं हैं उनके सम्बन्ध में विद्यालयों की सूची और 
हा विद्यालयों में पंजीकृत छात्र / छात्राओं की सूची ग्राम-पंचायत को उपलब्ध करा दी 
जाती है। ग्राम-पंचायत की शिक्षा समिति विद्यालयों की सूची और छात्र»छात्राओं की 
संख्या की पात्रता के सम्बन्ध में जाँच करती है। 


ग्राम-पंचायतों को छात्र वृत्तियों के लिये धनराशि शासन द्वारा उपलब्ध करायी... 
जाती है। तथा इस धनराशि को ग्राम निधि खाता-3 में जमा किया जाता है। ग्राम-पंचायत की... 
. शिक्षा समिति अपनी बैठक में उसके द्वारा की गई जाँच के पश्चात पात्र छात्र /छात्राओं को... 


. शासंन द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर छात्र वृत्ति का वितरण करती है। 


शिक्षा मित्र योजना जना :- 


प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के विस्तार हेतु ग्राम पंचायतों को और अधिक... 
अधिकार देने के लिये “शिक्षा मित्र” योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना की प्रमुख विशेफ्तनायें ... 
निम्न लिखित हैं- क्‍ न हे ल्‍ 
3... प्रदेश में अपेक्षित साक्षरता दर प्राप्त करने के लिये अध्यापकों की कमी को दूर करने 
की दिशा में 'शिक्षा मित्र” योजना ग्राम-पंचायतों की देख-रेख में संचालित होगी। 


2... इस योजना के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर उपलब्ध शिक्षित व्यक्तियों को 2250 रू0. ... 


के नियत मानदेय पर शिक्षण कार्य हेतु संविदा पर रखा जायेगा। यह व्यय-भार 
शासन द्वारा वहन किया जायेगा । क्‍ 
3. संविदा पर नियुक्त ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मित्र कहा जायेगा।. 
4. शिक्षा मित्र” का चयन “ग्राम शिक्षा समिति” करेगी । 





5... “शिक्षा मित्र” के लिये न्यूनतम योग्यता इन्टर मीडिएट होगी | 
6... इस योजना में 50 प्रतिशत “शिक्षा मित्र” महिलायें होंगी । 
7... इस योजना के माध्यम से प्रदेश में अपेक्षित अध्यापक-छात्र अनुपात को मानक के 


अनुसार सुनिश्चित किया जा सकेगा। 


शिक्षा गारन्टी योजना :- क्‍ 
उक्त “शिक्षा मित्र” योजना के साथ-साथ सबको शिक्षा सुलभ कराने के उददेश्य से 
: ग्राम-पंचायतों के ऐसे क्षेत्र में जहाँ विद्यालय नहीं हैं, वहाँ पर भी बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके, 
इस उद्देश्य से सरकार द्वारा एक अभिनव योजना “शिक्षा गारण्टी योजना” के नाम से प्रारम्भ _ 
की गई है जिसकी प्रमुख विशेषतायें निम्न लिखित हैं - क्‍ तर 


ः शिक्षा गारण्टी योजना, ऐसे प्रत्येक गाव अथवा मजरे में चलायी जायेगी, जहाँ एक 
कि०मी0 की दूरी तक कोई विद्यालय नहीं है तथा जहाँ 6 से 44 वर्ष आयु के कम ; 
से कम 30 ब॑च्चे उपलब्ध है। पर्वतीय क्षेत्र में यह योजना केवल 20 बच्चों की 
उपलब्धता पर ही चलायी जा सकती है। 
2... इस योजना का संचालन पूर्ण रूप से ग्राम-पंचायतों द्वारा किया जायेगा । 
3. ग्राम-पंचायतें इस. योजना के लिये कार्यस्थल का चयन करेंगी। अध्यापन कार्य हेतु 
.._ 4000 २ू0 प्रति माह मानदेय पर अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी। यह व्यय भार 
शासन द्वारा वहन किया जायेगा। चयनित व्यक्ति “आचार्य जी" कहलायेगा और वह 
अंशकालिक होगा | क्‍ हर । 
4. आचार्य जी के चयन में महिलाओं को प्राथमिका दी जायेगी | इस योजना में 
संचालित विद्यालय को “विद्या केन्द्र” कहा जायेगा। विद्या केन्द्रों में पीने के पानी व 
शौचालयों की व्यवस्था ग्राम-पंचायतें करेंगी | । क्‍ 
5... इस योजना के अनतर्गत शासन द्वारा पाठ्य-पुस्तकें निःशुल्क दी जायेगी तथा इन 
विद्यालयों के कक्षा 4 तथा 2 तक शिक्षा प्राप्त बच्चों को नियमित विद्यालयों की कक्षा. 
3 में प्रवेश अनुमन्य होगा। 


किसी भी विद्यालय में पूर्णकालिक बी0 टी0 सी0० प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों और पंचायत 
: द्वारा नियुक्त शिक्षकों में कम से कम 3:: का अनुपात होगा अर्थात यदि विद्यालय में कुल 5 


शिक्षक हैं तो कम से कम 3 पूर्णकालिक बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक होगें और अधिकतम _ 


2 शिक्षक पंचायतों द्वारा नियुक्त किये जा सकेगें | 


विकेन्द्रीकरण की सफलता के लिये की गई व्यवस्थ केन्द्रीकरण की सफलता के लिये की 





किसी भी राजनीतिक -व्यवस्था में शक्तियों व कार्यों का विकेन्द्रीकरण कर देना ही 
पर्याप्त नही होता, अपितु विकेन्द्रीकृत व्यवस्था में घरातल की इकाईयां अपने दायित्वों का निर्वहि | 
समुचित तरीके से कर सकें इसके लिये उन्हें अपेक्षित संसाधन भी प्रदान करने होते हैं। नयी 


पंचायती राज व्यवस्था में 44वीं अनुसूची के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को जो अधिकार दिये गये हैं, 
. उन्‍हें पूरा करने के लिये आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराये गये हैं। जैसे - 


4.. परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण एवं रख रखाव :- 


ग्राम पंचायतों को जो कार्य हस्तान्तरित किये गये हैं, उन कार्यों से # 
सम्बन्धित ऐसी समस्त परिसम्पत्तियाँ, जो ग्राम पंचायत में स्थित है, पर्याप्त प्रचार . 


प्रसार करने के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर दी 
गई हैं और इन परिसम्पत्तियों के रख-रखाव पर विभाग द्वारा जो धनराशि अब तक 
व्यय की जाती रही है, वह सीधे ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर दी गई है। 


परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में. 
एक समिति गठित की गई है जिसमें सम्बन्धित विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी 


सदस्य हैं तथा जिला पंचायत राज अधिकारी इस समिति का संयोजक है | 


2. स्‍टॉफ की व्यवस्था 


अभी तक गाँवों में कार्य करने के लिये विभिन्‍न विभागों के ग्राम स्तरीय 


. कार्यकर्ता कार्यरत थे। अनेक ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं के अधीन 6 से 8 गाँवों का 


काम-काज होता था। इस प्रकार एक कार्यकर्ता के अधीन 6 से 8 गाँव होने से 


उसकी उपलब्धता और उत्तरदायित्व अनिश्चित बना रहता था। किन्तु विकेन्द्रीकरण .': 


की नई व्यवस्था के अन्तर्गत 





र्गत ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं की गाँव में उपलब्धता... 








सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दःत्थक ग्राम पंचायत में कम से कम एक 
बहुउद्देशीय कर्मी तैनात किया गया है जिसे “ग्राम-पंचायत विकास अधिकारी” के 

नाम से पदनामित किया गया है। ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें पूर्णकालिक सचिव देना 
संभव नही है उनमें ग्राम सभा के प्रत्ताव पर एक वर्ष तक की अवधि जो बाद में 


बढ़ाई जा सकती है, सह-सचिव नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। 
विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के जनपद एवं नण्डल स्तर पर प्रभावी अनुश्रवण हेतु 


जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय प्रशासनिक समन्वय समिति तथा 


मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एक मण्डल स्तरीय प्रशासनिक समन्वय समिति का _ 


गठन किया गया है| 


यदि जनपद में पंचायत कर्मी उपलब्ध है तो बड़ी ग्राम-पंचायतों में दो... 
ग्राम-पंचायत विकास अधिकारी तैनात किये जायेगें। दूसरे ग्राम-पंचायत विकास अधिकारी री की. 
: तैनाती ग्राम-पंचायतों की जनसंख्या के वरीयता कम के आधार पर की जायेगी। प्रत्येक न्याय द 
पंचायत के केन्द्र में स्थित अधिक आबादी वाली ग्राम-पंचायत में किसान सहायक अवश्य तैनात. ल्‍ 


किया जायेगा। न 
ग्राम-पंचायत विकास अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में यह प्रावधान है कि _ 
प्रारम्भ में इनकी नियुक्ति जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी। ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को 


निर्देश है कि वे ग्राम पंचायतों के पूर्ण नियन्त्रण में कार्य करेगें तथा जाबचार्ट' के अनुसार; क्‍ 


निर्धारित कार्यों को केवल अपने तैनाती की ग्राम पंचायत में ही सम्पादित करेंगे | 


ऐसी ग्राम पंचायतों में जहाँ किनन्‍्हों कारणोवश ग्राम-पंचायत विकास अधिकारी हि 
की नियुक्ति नही हो पाई है अथवा सेवानिदृत्ति, मृत्यु, पदोन्नति _त्याग-पत्र या सेवा से. 
बर्खास्तमी की स्थिति में पद रिक्त हुआ है तो ग्रन-पंचायत द्वारा तत्काल ग्राम पंचायत विकास 
अधिकारी के नियुक्ति की व्यवस्था की गई है” इस प्रकार की नियुक्ति पूरी तरह से क्‍ क्‍ | 
. ग्राम-पंचायत द्वारा की जायेगी। इस प्रकार की नियुक्ति के लिये न्यूनतम योग्यता इण्टरमीडिएट 
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।. आग पचायत विकास अधिकारी के जब चार्ट के लिये देखें “परिशिष्ट' / 


2 ए४प्र० आम-पचायत विकास अधिकतर गर्ती नियमावली ॥999 /( शासनादेश संख्या -...' 





4880,“ 33--7--99--455, 99 / लखनऊ (दिए ३0--67--7999 


व आयु सीमा १8 वर्ष से 32 वर्ष रखी गई है। आयु सीमा में छूट नियमानुसार देने की व्यवस्था 
है। ऐसी नियुक्तियाँ 2 वर्ष के लिये अनुबन्ध के आधार पर की जा सकेंगी। ऐसे ग्राम पंचायत 
विकास अधिकारी को एक माह के प्रशिक्षण के उपरान्त नियुक्त किया जायेगा व 2250 रू0 


.. प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा जिसका व्यय भार शासन द्वारा वहन किया जायेगा। प्रत्येक ग्राम 


पंचायत विकास अधिकारी के लिये ग्राम-पंचायत में पंचायत कार्यालय के निकट आवास निर्माण 
. का प्रावधान किया गया है। 


3. धनराशि का आवंटन :- क्‍ कर 

किसी भी दायित्व के सम्पादन के लिये वित्तीय संसाधनों का होना अपरिहार्य है। 

इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ग्राम-पंचायतों को व्यापक वित्तीय संसाधन 

उपलब्ध कराये गये हैं। ग्राम पंचायतों को निम्न स्रोतों से वित्तीय साधनों का 
आवंटन किया गया है - क् 

(क) सौपें गये कार्य को करने के लिये घन | रः 

ग्राम पंचायतों को जो कार्य सौपें गये हैं उनके लिये शासन द्वारा अलग से धन. ; 

उपलब्ध कराया जाता है और यह धनराशि सीधे ग्राम-पंचायतों को दी जाती है। 

(ख) हस्तान्तरित सम्पत्तियों के रख रखाव हेतु धन :- 

. जो सम्पत्तियाँ ग्राम-पंचायतों को हस्तान्तरित की गयी है, उनके रख रखाव हेतु . 

द क्‍ _ शासन द्वारा अलग से धन सीधे ग्राम-पंचायतों को उपलब्ध कराया जाता है।. 
(ग) पंचायत में कार्यरत कर्मियो का वेतन :- 


पंचायत के अधीन किये गये सभी कर्मियों का वेतन शासन द्वारा राजकोष से दिया 
जाता है।... 


(घ) नई भर्ती के कर्मियों का वेतन 


ग्राम पंचायतों द्वारा शिक्षकों तथा ग्राम-पंचायत चायत विकास अधिकारी री की जो भी नई 


७७७00ए00॥॥/एएएशशशश/शाा ४ मल नल मम आफ जन नवोकलक नील जननी की अल ककक नल ५०७४४ &७७४७७७०७४/७८७७४३८७ ८७5 


सत्ता जनता के हाथ और सरकार जनता के द्वारा अयस्त 7999 सूचना एवं जन सम्पर्क 
विषाय. लखनऊ द्वारा ग्रकाशित 70 72-/4 द 


भर्ती की जाती है उनके वेतन-मानदेय की धनराशि शासन द्वारा ग्राम पंचायतों 
को उपलब्ध करायी जाती है।. द 
(ड.) ग्राम पंचायतों को धनराशि का सींधे अन्तरण :- 
ग्राम पंचायतों को उन्हें सौपें गये कार्यों को सम्पादित करने के लिये दी जाने 
_ वाली धनराशि के अतिरिक्‍त गाँव के विकास के लिये राज्य-सरकार की कुल 
'कर-आय' का 4 प्रतिशत अंश सीधे ग्राम पंचायतों को दिया जा रहा है। 
जैसे-जैसे राज्य की करों से आय बढ़ेगी, . प्रतिवर्ष ग्राम-पंचायतों को मिलने 
वाली धनराशि भी बढ़ती जायेगी | क्‍ द 


... सम्पूर्ण देश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने वर्ष 4997-98 में राज्य के कूल करों... 
की धनराशि का 4 प्रतिशत ग्राम-पंचायतों को हस्तान्तरित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया पे 
प्रदेश सरकार के इस निर्णय से ग्राम-पंचायतों को सीधे प्राप्त होने वाली धनराशि में अभूतपूर्व . 

ह वृद्धि हुई है। यह निम्न तालिका से स्पष्ट है... द है कक आ 
रा वर्ष धनराशि 


-. जृ996-97 .. : - द 20 करोड़ रूपये 


997-98 255 करोड़ रूपये मर शा की 
_ 4998-9 द 300 करोड़ रूपयये.. [|| रः 
. 4999--2000 328 करोड़ रूपये है 


2000-200। 398 करोड़ रूपये 


इसके अतिरिक्त ग्राम्य विकास की योजनाओं से भी ग्राम-पंचायतों को सीधे. 
धनराशि दी जा रही है। दशम वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केन्द्र सरकार से प्राप्त... 
.. धनराशि भी ग्राम-पंचायतों को सीधे दी जा रही है। द 5 
ग्राम पंचायतों को सौंपे गये कार्यों को सम्पादित करने के लिये दी जाने वाली... 








.. आज की आवाज पंचायती राज: जनता को अधिकार पूर्वाक्‍्त ए0 ॥0 





धनराशि के अतिरिक्त वर्ष 4999-2000 में ग्राम-पंचायतों को सीधे प्राप्त होने वाली धनराशि इस 


प्रकार है -' 


राज्य के करों की प्राप्ति के 4 के प्रतिशत अन्तरण से 


क्‍ ग्राम विकास योजनाओं से 


दशम्‌ वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 

















328 करोड़ रूपये 
583 करोड़ रूपये हि 
द 489 करोड़ रूपये 


4400 करोड़ रूपये 


















इस प्रकार 4999-2000 में ग्राम पंचायतों को सीधे प्राप्त 


होने वाली कुल धनराशि 


१. ग्रामनिधि पर ग्राम पंचायत का नियन्त्रण :- 
सौंपे गये कार्यों को करने के लिये अथवा अन्तरण से सीधे प्राप्त धनराशि को 
ग्रामनिधि में जमा किया जाता है और ग्राम निधि से धनराशि ग्राम-प्रधान एवं ग्राम-पंचायत के 


हक कप सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों के आहरित की जाती है। 





सिंचाई कर से प्राप्त आय ग्राम पंचायतों को :- 





ग्राम पंचायतों को आय बढ़ाने के उद्देश्य से राजकीय नलकूपों के सिंचाई-कर 
को एकत्र करने का अधिकार दिया गया है। इससे जो धनराशि प्राप्त होती है उसे “ग्राम निधि” 
में जमा किया जाता है। न 4 लय क्‍ कु 


मू-राजस्व पर सरचार्ज लगाने का अधिकार : प- रा 





भू-राजस्व पर सरचार्ज लगाने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया 
..है। ऐसे सरचार्ज को एकत्र करके प्राप्त आय को “ग्राम निधि” में जमा किया जाता 


+..च्चत्ता जनवा के दाथ और सरकार जनवा के द्वार एर्वोक्‍्त प्रट73 .. 





4. 


विकेन्द्रीकरण व्यवस्था का प्रशिक्षण :- 
किसी भी व्यवस्था की सफलता की एक अनिवार्य शर्त है, व्यवस्था के 
कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सम्बन्धित लोगों का यथोचित प्रशिक्षण। चूंकि 


 ग्राम-पंचायत विकास अधिकारी री अभी तक कंवल एक ही विभाग का कार्य देखते 


थे, किन्तु अब उन्हें एक ही ग्राम-पंचायत में 8 विभागों के कार्य देखने है, इस लिये 


इनके समुचित प्रशिक्षण की आवश्यकता अनुभूत की गई। साथ ही ग्राम-पंचायतों के... 


ग्राम प्रधानों व सदस्यों की भूमिका में भी आधारभूत परिवर्तन आ गया है, इसलिये 
इनके लिये भी प्रशिक्षण कार्यकम चलाना अपरिहार्य हो गया। इस आवश्यकता को 


ध्यान में रखते हुए खण्ड स्तर प्रशिक्षण हेतु व्यापक कार्यकम चलाये गये हैं, और 
आगे भी चलाये जाने की योजना है। इस उद्देश्य से एक विस्तृत मैनुअल भी तैयार 


किया गया है। 


पारदर्शिता हेतु व्यवस्था :- बी 
कोई भी विकेन्द्रीकृत व्यवस्था कार्यों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में पारदर्शिता की... 


. माँग करती है, जिससे कार्यों का सही तरीके से सम्पादन हो सके, भ्रष्टाचार तथा... 
अन्य गड़बड़ियों को रोका जा सक॑ और व्यवस्था अपने समुचित लक्ष्य को प्राप्त कर. 
_ सके। नयी पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम-पंचायतों को व्यापक अधिकार ही नहीं... 
: दिये गये, बल्कि उनके कार्यों में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु प्रबन्ध भी किये गये हैं। 


इस सम्बन्ध में निम्न उपाय किये गये हैं - 


ग्राम पंचायतों की बैठकें प्रत्येक माह में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की 


जायेंगी। ग्राम पंचायतों की एक बैठक सम्पूर्ण प्रदेश में प्रत्येक माह के दूसरे बुधवार... 
हे क्‍ _ को अवश्य वश्य आयोजित की जायेंगी। यदि बैठक समय से आयोजित नही की जाती है. 


तो यू0पी0 पंचायत राज अधिनियम 4947 की धारा 95 व ५6 के अन्तर्गत तर्गत कार्यवाही 


भी की जा सकती है। दे 
. जिन ग्राम पंचायतों में महिलायें प्रधान हैं, वहाँ ग्राम पंचायत के बैठकों की अध्यक्षता क्‍ 
महिलायें ही करेंगी और महिला प्रधान के रिश्तेदारों का ऐसी बैठकों में प्रवेश वर्जित 





होगा। निर्वाचित महिला पदाधिकारियों के कार्यालयों में भी सामान्यतया उनके 
रिश्तेदारों का प्रवेश वर्जित होगा। 

3. ग्राम पंचायतें विभिन्‍न. विषयों पर कार्य के सम्बन्ध में 6 समितियों का गठन करेगीं 
और कार्यों के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार किसी “व्यक्ति' या 'पदाधिकारी' 
को न होकर समितियों को होगा । 

4. ग्राम-पंचायत के प्रत्येक ग्रामवासी को ग्राम-पंचायत के किसी भी अभिलेख की प्रति .. 

. लेने का अधिकार होगा। अभिलेख की प्रति सचिव से निर्धारित शुल्क जमा करके रके 
प्राप्त की जा सकती है। अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का दायित्व 
ग्राम-पंचायत के सचिव का होगा। यदि अभिलेख की प्रति तीन दिन के अन्दर 
उपलब्ध नही करायी जाती है तो ग्राम-पंचायत के सचिव के विरूद्ध कार्यवाही की 

. जा सकती है। क्‍ 

5. ग्राम पंचायतों द्वारा अपने समस्त किया-कलापों, प्राप्त आये एवं प्राप्त धनराशि तथा 

समस्त व्ययों का विस्तृत हिसाब-किताब रखा जायेगा और इसे ग्राम सभा की. 


छमाही बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। ग्राम-पंचायतों के लेखों का अंकेक्षण भी... 


किया जायेगा। 


क्षेत्र पंचायत के सन्दर्भ के विकेन्द्रीकरण :- 


यद्यपि नयी पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकरण की सबसे आधार 
भूत व महत्वपूर्ण इकाई ग्राम-पंचायतें ही हैं, किन्तु पंचायती व्यवस्था के त्रिस्तरीय संरचना के. 


.. शेष दोनों स्तर - क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के सन्दर्भ में विकेन्द्रीकरण की व्यवस्थाओं का 


संक्षिप्त उल्लेख भी अपरिहार्य है। इस सम्बन्ध में क्षेत्र पंचायतों को निम्नलिखित कार्य सौपे गये 
हैं -? क्‍ 


मनन शमनमतलसनत “पलपनननमलप- /नपन«न«न्‍ण»न«« 
'अपमममंभ्मम७» अमन नकनक अभममलमकसमन जे#न का अमन ५७५2० जा. ॥७+मा.आ७>े९ कफाभ० 4 शाम» ७०३0७ ,भना+ा३) ५० ररककाल»«नम$ा फलकममोमजआ ऑपेकपमक/भक 2रम+नाभभभ७ ऋमकतपकनन रैक ५९०९१४+कममकथाक फाअपनम>जक आ७-कमपभकाकाए: ३० वअममामजक शक कावकामनममत्र ऋमममक का मरना: कमाना 4०५) आस शममअभ यमन ,्रवामयमअकमरकना 2७99५७३५++०॥, फीअ/मकअमहापन उमममामयज ॥ ०७ भामवनकामकभन ;पाआ+क भा १भाा» न कभमापमअकम सेफ 4४33 2323:0:अक०नक परकषापआफःानज० १७५लनमममसथन। फरनरकप-५६३७ लक #रकारभत-म् टिसे-माम-तऊ-3» मपम+तपकन मृशणमर;क३+७ ,आ मनन पाभस+ 2०आकामाज+क,. ७७ ५५०४ममन- उरलमनन्न्‍«न, 
ै >अनजफनननकनलीनिभलनन न. 


7. उत्तर प्रदेश पंचायती राज / अभिलेखों की प्रतिलिपियाँ दिया जाना ) नियमावली. 7999 . ४ 
-& सत्ता जनता के हाथ और सरकार जनता के द्वाय' पृर्वाक्त ए्0 27-22 क्‍ 








ग्राम्य विकास के कार्यकम :- 


क्षेत्र पंचायत स्तर से चलाये जाने वाले ग्राम्य विकास के विभिन्‍न कार्यकमों का 


समुचित कियान्वयन, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन क्षेत्र पंचायत द्वारा किया जायेगा। 


ग्राम्य विकास के कार्यों को सम्पादित करने वाले विकास खण्ड स्तर के सभी 
अधिकारी एवं कर्मचारी क्षेत्र पंचायतके नियंत्रण में कार्य करेगें। विकास खण्ड स्तरीय 


ग्राम्य विकास कार्यकमों को संचालित करने के लिये _ आवश्यक धनराशि सीधे 
क्षेत्र-पंचायतों को दी जायेगी | 
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 


विकास खण्उ स्तर पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द क्षेत्र-पंचायतों के स्वामित्व 


में होगें। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन क्षेत्र पंचायत द्वारा किया जायेगा। 
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सभी चिकित्सक और स्टाफ क्षेत्र-पंचायत के नियंत्रण में 


कार्य करेगें। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से सम्बन्धित कार्यों के लिये... 
आवश्यक धनराशि, दवाईयाँ वाईयाँ तथा अन्य सामग्री क्षेत्र-पंचायतों के माध्यम से उपलब्ध... 


करायी जायेगी | क्‍ 
पशु चिकित्सालय :- 


विकास खण्ड स्तर पर स्थित पशु चिकित्सालय क्षेत्र पंचायतों के स्वामित्व में . 
होगें। पशु चिकित्सालय का संचालन क्षेत्र-पंचायत द्वारा किया जायेगा। पशु 
चिकित्सालय के सभी चिकित्सक और स्टाफ क्षेत्र-पंचायत के नियन्त्रण में कार्य. 
करेगें | पशु- चिकित्सालय से सम्बन्धित कार्यों के लिये आवश्यक धनराशि, दवाइयाँ 


तथा अन्य सामग्री क्षेत्र-पंचायतों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। 


बीज केन्द्र 


विकास खण्ड स्तर पर स्थित बीज केन्द्र क्षेत्र-पंचायतों के स्वामित्व में होगें। 


बीज केन्द्र का संचालन क्षेत्र-पंचायत द्वारा किया जायेगा। बीज केन्द्र का समस्त 


: स्टाफ क्षेत्र-पंचायत के नियंत्रण के कार्य करेगा। बीज केन्द्र से सम्बन्धित कार्यों के. 
लिये आवश्यक धनराशि तथा अन्य सामग्री क्षेत्र-पंचायतों के माध्यम से उपलब्ध है 


करायी जायेंगी | 
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5. विपणन गोदाम :- 
सार्व>जनिक वितरण प्रणाली के सुचारू रूप से संचालन हेतु विकास खण्ड स्तर 
पर स्थित विपणन गोदामों के पर्यवेक्षण का पूर्ण अधिकार क्षेत्र पंचायतों को होगा। 
6. एक से अधिक ग्राम-पंचायतों को आच्छादित करने वाले 
कार्य 
ऐसे कार्य जो एक से अधिक ग्राम-पंचायतों में किये जाने हैं, क्षेत्र-पंचायतों द्वारा 


द कियान्वित किये जायेंगें। ऐसे कार्यों को सम्पादित करने के लिये आवश्यक धनराशि राशि ५ 
शासन द्वारा क्षेत्र पंचायतों को उपलब्ध करायी जायेगी । 


7. सम्पत्तियों का रख--स्खाव 


क्षेत्र समितियों को हस्तान्तरित कार्यों से सम्बन्धित विभागीय परिसम्पत्तियाँ क्षेत्र 
पंचायतों को हस्तान्तरित की जायेंगी। इन परिसम्पत्तियों के रख-रखाव का दायित्व... 


क्षेत्र-पंचायतों का होगा। क्षेत्र पंचायतों के हस्तान्तरित विभागीय परिसम्पत्तियों के. ः 


रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि शासन द्ारा क्षेत्र पंचायतों को दी जायेगी। 


. क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गये कार्य निम्न 6 समितियों के माध्यम से किये जायेंगे- 
4. .. नियोजन एवं विकास समिति... 
2... शिक्षा समिति. 
3. निर्माण कार्य समिति 
4... स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति 
5. प्रशासनिक संमिति 
6. जल प्रबन्धन समिति 


क्षेत्र पंचायतों के कार्यों के समबन्ध में निर्णय किसी “व्यक्ति” अथवा 


पदाधिकारी” द्वारा नहीं लिये जायेंगे बल्कि इन्ही समितियों द्वारा सम्यक विचार विमर्श के... 


उपरान्त सामूहिक रूप से लिया जायेगा।. 


था 


क्षेत्र निधि का संचालन _ 


क्षेत्र पंचायत स्तर पर क्षेत्र निधि का संचालन पहले खण्ड विकास अधिकारी री द्वारा 
किया जाता था। किन्तु अब उस व्यवस्था को समाप्त करते हुए क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष व खण्ड 
विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से इसके संचालन की वयवस्था की गई है। 


रे जिला जिला पंचायत के सन्दर्भ म॑ विकन्द्रीकरण के सन्दर्भ में विकेन्द्रीकरण ला 


नयी पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत शीर्ष स्तर अर्थात जिला पंचायत स्तर 
पर विकेन्द्रीकरण हेतु निम्न प्रावधान किये गये हैं - 


4... जिला ग्राम्य विकांस अभिकरण का पुनर्गठन :- 
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डी0 आर0 डी0 ए0) का पुनर्गठन किया गया है। 
. नई व्यवस्था के अन्तर्गत डी0 आर० डी0 ए0 का अध्यक्ष अब जिलाधिकारी के स्थान पर जिला 


.. पंचायत के अध्यक्ष होंगे। इसके शासी निकाय में वर्तमान सदस्यों के अतिरिक्त जिला पंचायत 
... की पाँचों समितियों के अध्यक्ष तथा वर्ण ग्रमानुसार क्षेत्र-पंचायतों के 50 प्रतिशत प्रभुत्वों को 


* एक-एक वर्ष के लिये सदस्य बनाया गया है। 


2. मत्स्य विकास अभिकरण का पुनर्गठन :- 

मत्स्य विकास अभिकरण का भी पुनर्गठन इस प्रकार किया गया गया है कि 
इसके अध्यक्ष अब जिलाधिकारी के स्थान पर जिला-पंचायत अध्यक्ष होंगे। मत्स्य विकास... 
अभिकरण की शासी निकाय में वर्तमान सदस्यों के अतिरिक्त जिला-पंचायत की पाँचों स्थायी 
समितियों के अध्यक्ष तथा वर्णकमानुसार क्षेत्र-पंचायतों के 50 प्रतिशत प्रमुखों को एक-एक वर्ष 
के लिये सदस्य बनाया गया है। 


3. सिंचाई बन्धु के अध्यक्ष अब समबन्धित जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे। 


4. विधायक निधि, पूर्वांचल विकास निधि /बुन्देलखण्ड विकास निधि तथा सुनिश्चित 


रोजगार योजना जिलाधिकारी के स्थान पर मुख्य अधिकारी द्वारा डी0० आर0 डी0 ए0 के 
माध्यम से संचालित की जायेगी | 


5. चूँकि भारत सरकार द्वारा सांसद निधि के संचालन के लिये केवल जिलाधिकारी 

को अधिकत किया गया है, अतः सांसद निधि पूर्ववत्‌ जिलाधिकारी के नियन्त्रण में 

रहेगी | क्‍ 

6.जिला स्तरीय अधिकारियों का जिला पंचायत को 
हस्तान्तरणा :- 


प्रथम चरण में जिन कार्यो को ग्रामीण निकायों को हस्तान्तरित किया गया है, 


उन विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी जिला-पंचायत के नियंत्रण में कार्य करेंगें। प्रथम चरण 
में निम्न लिखित विभागों के अधिकारी जिला पंचायत के अधीन कार्य करेंगें। 


५ + 


2. 


40. 
ते 
42. 
43. 
44. 
45. 
॥6. 


4/. 


मुख्य अधिकारी 
. जिला विकास अधिकारी 
उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी 
जिला विद्यालय निरीक्षक 
बेसिक शिक्षा अधिकारी 
अधिशासी अभियन्ता, नलकूप क्‍ 
अधिशासी अभियन्ता, जल निगम 
अधिशासी अभियन्ता / सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई 
. अधिशासी अभियमन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा 
जिला युवा कल्याण अधिकारी 
.. जिला समाज कल्याण अधिकारी 
: कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास परियोजना) 
जिला पशुधन अधिकारी 
जिला कृषि अधिकारी... 
. सहायक निबनधक, सहकारिता 
जिला भूमि संरक्षण अधिकारी | 
जिला उद्यान अधिकारी. 


सपा जनक प्ममककाफ-काका«नक ० 
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/, 


कली ग्02 26... 


38... सहायक निदेशक, मत्स्य 

49... जिला गन्ना विकास अधिकारी 
20... जिला दुग्ध विकास अधिकरी 
24..._ जिला पंचायती राज अधिकारी 


प .जिला पंचायत के सलाहकार जिला पंचायत के सलाहकार के रूप में कार्य करने वाले 
अधिकारी :- 
निम्न अधिकारियों को जिला पंचायत का सलाहकार बनाया गया है |- 
4... मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्‍ क्‍ क्‍ 
2... जिला पूर्ति अधिकारी 
3... उप क्षेत्रीय विषणन अधिकारी 
4. जिला वन अधिकारी द 
5. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग . बह कहे. 2. 
6. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग आम के को 
7... अधिशासी अभियन्ता, विद्युत क्‍ द क्‍ 
8... सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र 
9. जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी 


28. कार्य सम्पादन समितियों द्वारा :- 
द क्‍ क्‍ ग्राम-पंचायत तथा क्षेत्र पंचायतों की ही भाँति जिला-पंचायत के सन्दर्भ में भी 
व्यवस्था की गई है कि इसके कार्यो का सम्पादन निम्न स्थायी समितियों द्वारा किया... 
जायेगा। -.. क्‍ कह बी 0३ क्‍ 3 कह 
.. 4. कार्यकारी समिति रह आह ह 4 कम 6 हि: मर थ् ० 
2... नियोजन एवं वित्त समिति _ ० लि आर 
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3... उद्योग एवं निर्माण कार्य समिति 

4... शिक्षा समिति क्‍ द 
5... स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति 
6. जल प्रबन्धन समिति 


.. पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित स्टाफ का स्थिति राज संस्थाओं को हस्तान्तरिंत स्टाफ की स्थिति : 


विकेन्द्रीकरण की नयी व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम-पंचायतों, क्षेत्र-पंचायतों तथा... 


. जिला-पंचायतों को जो स्टाफ हस्तान्तरित होगा, वह पूर्ण रूप से सम्बन्धित पंचायत के निंयत्रण 
में कार्य करेगा। इस हस्तान्तरित स्टाफ की विभिन्‍न सन्दर्भों में स्थिति निम्न प्रकार से होगी - 


वेतन वितरण :-- 


ग्राम-पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला-पंचायत के नियंत्रण में कार्यरत समस्त 
... स्टाफ का वेतन वितरण फिलहाल सम्बन्धित विभागों द्वारा उसी प्रकार किया जायेगा जिस प्रकार. 
इस समय किया जा रहा है। यह वेतन राजकोष से दिया जायेगा। यह आवश्यक है कि विभागों. ; 
_- द्वारा वेतन भुगतान ग्राम-पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला-पंचायत की प्रशासनिक समिति द्वारा 
उपस्थिति सत्यापन की मासिक आख्या के आधार पर किया जायेगा । 


राजकीय कर्मचारी 


ग्राम-पंचायत, क्षेत्र-पंचायत तथा जिला-पंचायत को हस्तान्तरित राजकीय स्टाफ . 
“राजकीय सेवक क' ही बना रहेगा। 


सेवा शर्तें 


स्‍अिननशिननननननतन नमन «न++-ननन नमन न नमन तल ५ + लक नननन पकने न ++नननममं न नम भ।पतन 


हस्तान्तरित स्टाफ के वेतन मान, वार्षिक वेतन वृद्धि, प्रोन्नति के अवसर वः या 
. नियोक्‍ता अधिकारी सम्बन्ध तथा सेवा निवृत्ति के लाभ की शर्तें पूर्ववत बनी रहेंगीं।...... 


ल्‍. वही, प0 33-34 
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- छंटनी नहीं 
क्‍ विकेन्द्रीकरण की नई व्यवस्था में किसी कर्मचारी की छँटनी नहीं की जायेगी । 


मृतक आश्रित को सेवा योजन_ जन 


यदि ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किसी स्टॉफ की सेवा काल में मृत्यु हो जाती है तो | 
'उसके आश्रित को राजकीय नौकरी देन की व्यवस्था यथावत बनी रहेगी। हस्तान्तरित स्टाफ के 
. मृतक आश्रित को. राजकीय नौकरी देन के लिये जिलाधिकरी को अधिकृत किया गया है क्‍ 
.. जिलाधिकरी द्वारा मृतक आश्रित को उनकी शैक्षिणक योगयता के अनुसार कलेक्ट्रेट अथवा 
जनपद की किसी तहसील अथवा जनपद के किसी विकास खण्ड में रिक्त पद पर नौकरी दी 
_ जायेगी। यदि पद रिक्त नहीं है तो कलेक्ट्रेट या तहसील या विकास खण्ड में अतिरिक्त पद 
.. स्वतः ही सृजित मानकर नियुक्ति कर दी जायगी। 


अवकाश स्वीकति 


जज िणजओिीथतथतणीणी-- जा 


हस्तान्तरित स्टॉफ को आकस्मिक अवकाश, अल्प-अवधि अवकाश व अन्य देय 


अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार-ग्राम पंचायत /क्षेत्र-पंचायत /“ जिला-पंचायत कोहोगा। 


. वार्षिक मूल्याकन 
हस्तान्तरित स्टाफ का वार्षिक मूल्यांकन ग्राम-पंचायत / क्षेत्र पंचायत / जिला- 
.. पंचायत स्तर की प्रशासनिक समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव के आधार पर सम्बन्धित _ 
विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा । 


विभागीय कार्यवाही 


हस्तान्तरित स्टाफ को लघु दण्ड के लिये ग्राम-पंचायत» क्षेत्र-पंचायत / जिला... 


- पंचायत की प्रशासनिक समिति अपनी आख्या सम्बन्धित विभागीय अधिकारी को भेजेगी तथा 


सम्बन्धित विभाग के अधिकारी उसका परीक्षण करके 45 दिन में नियमानुसार कार्यवाही करेंगें 
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तथा कृत कार्यवाही से ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत,//जिला-पंचायत को अवगत करायेंगे किन्तु 


वृहद दण्ड की कार्यवाही सुसंगत सेवा नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप पूर्ववत्‌ की जायेगी । 


सेवा नियमावली के प्रावधान यथावत :- 

आह हस्तान्तरित स्टाफ जिस सेवा नियमावली से आच्छादित होता है, वह यथावत 
लागू रहेगा। कैडर, वरिष्ठता, प्रोन्नति के अवसर सेवा शर्तें' अदि यथावत रहेंगे। इस प्रकार उन्हे 

विकेन्द्रीकृत व्यवस्था में सेवा के सम्बन्ध में पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है।.. 

विंकेन्द्रीकरण और जन सहमाशणिता : व्यवहारिक सच :- 

ः स्वशासन को राजनीतिक चिक्ञ्तकों ने लोक तंत्र का पर्याय माना है। लोकतंत्र का 

वास्तविक सार यह है कि निरीह से निरीह व्यक्ति को सत्ता में भागीदारी प्राप्त हो। जनता ही 


.. शासकीय सत्ता का श्रोत है और वही इससे लाभान्वित होती है। गणतंत्र का मूल आधार यह है पा 
कि प्रत्येक छोटे-से छोटे नागरिक को भी प्रशासन को प्रभावित करने तथा निर्णय निर्माण. क्‍ 
.. प्रक्रिया में किसी न किसी स्तर पर भागीदारी का प्राप्त हो ताकि वे स्वशासन के निर्माता के रू... 


में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें | 


.. भारत में स्थानीय शासन को प्रायः स्थानीय स्वशासन के नाम से पुकारा जाता 
रहा है। स्थानीय स्वशासन उस अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करता है, जिसके द्वारा उसकी 


रचना की जाती है। विलियम ए० रात्सन के अनुसार सामान्यतया स्थानीय शासन में एक ऐसे 

प्रभुत्त हीन समुदाय की धारणा निहित होती है जिसके पास अपने मामलों का नियमन करने का 

.. विधिक अधिकार तथा आवश्यक संगठन हुआ करता है। इसके लिये ऐसी सत्ता का होना 
आवश्यक है जो वाह्य नियंत्रण से मुक्त रहकर काम कर सके और यह भी जरूरी है कि 


: स्थानीय समुदाय का अपने मामलों के प्रशासन में साझा हो ।' 


५७७७७ आवआा आल मल ७७७७ एएणण 
जाआभअआाआआ ७४//७८७७४७७७७७७॥४७७॥७॥॥७/एशशेश/॥७/श/श/शशआ/रए७एांध्ाभााााा आयाआआआआ कंबल अल थम अल मत न नललल्र पलक नल शक ७४७७७७७४७७॥७७/एए७७७४/७७॥७७७७७७७७७७७७७७ ७७७ या शा लक अी 3 आ प्रममल मम मत मन ल नल 


.. मधु राठोड़ पंचायती गाज और महिला विकास पोडच्ट पब्लिशर्स जयपुर 2002 के ए 72 पर 
उद्धत। ४ द 
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भारत में स्थानीय शासन की संस्थायें ग्राम पंचायतों के रूप में पुरातन काल से 
रही हैं किन्तु 73 वें संविधान संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश में उ0प्र0 पंचायती राज विधि 
(संशोधन) अधिनियम 4994 द्वारा व विभिन्‍न शासनादेशों तथा नियमावलियों द्वारा जिस प्रकार के 
विधिक स्वरूप वाले अधिकार सम्पन्न पंचायती राज संस्थाओं का संघटन किया गया है, उसके. 
स्वरूप व रचना से ही उसके शुभ संकेतों एवं प्राप्त हो सकने वाले व्यापक परिणामों का सहज 
_ ही अनुमान लगाया जा सकता है। किन्तु 4995 से 2000 के प्रथम कार्यकाल के दौरान जिस 
तरह से पंचायंत संस्थाओं द्वारा कार्य किया गया है, अथवा किया जा रहा है उससे बहुत 


सकारात्मक तस्वीर नहीं उभरती | 


इस सम्बन्ध में मूल्यांकन हेतु उत्तर प्रदेश के बुन्देल खण्ड क्षेत्र के हमीरपुर 
जनपद को अध्ययन हेतु चयनित किया गया। तत्पश्चात जनपद के सात विकास खण्डों में से 
प्रत्येक विकास खण्ड से दस-दस ग्राम पंचायतों अर्थात पूरे जनपद से 70 ग्राम पंचायतों का. ३ 
चयन किया गया। ग्राम पंचायत का चयन करते वक्‍त इस बात को ध्यान में रखा गया कि . 
आरक्षित वर्ग, यथा अनुसूचित जाति, पिछडे. वर्ग व महिलाओं के लिये आरक्षित गाँवों का. 
. यथोचित अनुपात, अध्ययन में सम्मिलित रहे। साथ ही जन संख्या वार ऐसे गाँवों को भी 
हि समुचित अनुपात में चयनिंत किया गया जिनकी आबादी में अनुसूचित जातियों अथवा पिछड़ी क्‍ 
जातियों का प्रतिशत अधिक हो। इन गाँवों के ग्राम-पंचायत प्रधानों, सदस्यों एवं ग्राम सभा के 
_ कुछ सदस्यों को समलित करते हुए लगभग 000 व्यक्तियों का साक्षात्कार अनुसूची, विधि से 
साक्षात्कार लिया गया व शोधार्थिनी द्वारा स्वयं इन गाँवों में जाकर ग्राम-पंचायतों की 
कार्यप्रणाली तथा उनके द्वारा किये गये कार्यों का पर्यवेक्षण व परीक्षण किया गया। इस प्रकार के 
सर्वेक्षण से जो परिणाम व सूचनायें प्राप्त हुई है, वे चौकाने वाले हैं। 


विकेन्द्रीकरण : सौंपे गये दार्यित्वों की स्थिर्ति 


शोधार्थिनी द्वारा सर्वेक्षण के दौरान चयनित ग्राम पंचायतों में विकन्द्रीकरण के 

अन्तर्गत ग्राम-पंचायतों को सौंपे गये दायित्वों के विषय में जब जानकारी की गयी तो जो तथ्य 
प्रकाश में आये अथवा बताये गये, वे सकारात्मक थे। इस सम्बन्ध में जानकारी देने में मात्र 30. 
: प्रतिशत गाँवों के : प्रधानों ने अपेक्षित सहयोग किया शेष ने अधूरी जानकारी दी या पूछे गये 
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: प्रश्नों के सम्बन्ध में टाल-मटोल की नीति अपनायी ऐसे गाँवों के सम्बन्ध में शोधार्थिनी ने स्वयं 
पर्यवेक्षण कर तथा अन्य लागों से पूछताछ कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की | 


पेय जल जीवन की एक अपरिहार्य आवश्यक्ता है और वह भी स्वच्छ व प्रदूषण 
हीन पेयजल की उपलब्धता भारत में गाँवों ही नहीं शहरों के लिये भी एक विकट समस्या बनी 
हुई है। नयी पंचायत व्यवस्था में गाँवों में हैण्ड पम्प लगवाने व उनके रख-रखाव का अधिकार 


व कार्य ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर इस दिशा में गाँवों की एक बहुत बडी समस्या हल... 


करने में मदद्‌ मिली है। विशेष रूप से कमजोर वर्गों की बस्तियों में इस प्रकार की व्यवस्था के 
. व्यापक लाभ हुए है। इससे स्थानीय ग्राम पंचायत के निर्णय पर अपेक्षित स्थानों पर हैण्ड पम्प 
लंगवाने व उनके खराब हो जाने की स्थिति में यथा शीघ्र मरम्मत करवा लेना सुगम हो गया है। 
हमीरपुर के कुरारा, सुमेरपुर, मौदहा व मुस्करा क्षेत्र पंचायतों तथा शेष तीन राठ, गोहाण्ड व. 
: सरीला में जहाँ हैण्ड पम्प के लिये बोरिंग सफल है- क्षेत्र पंचायतों के गाँवों में ग्राम प्रधानों व. 
स्थानीय लोगों ने एक स्वर से स्वीक्रार किया कि 4995 से 2000 के बीच हैण्ड पम्पों की स्थापना: क्‍ 
और : उनके रख-रखाव का कार्य पहले की तुलना में अधिक क्रियाशील व गत्यात्मक है। राठ,. 
गोहाण्ड व सरीला क्षेत्र पंचायतों में जहाँ जमीन पथरीली है अथवा जलस्तर बहुत नीचे है 
अवश्य इस दिशा में अधिक सफलता नहीं मिली है, किन्तु जहाँ कहीं भी यह व्यवस्था सफल है क्‍ 
वहाँ जल के लिये लोगों की कठिनाइयों का अन्त हुआ है। पूरे जनपद में वर्ष 4997-98 
4998--99, 4999-2000 में प्रतिवर्ष 544 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों द्वारा ग्रामीण जनता को 
. जल सम्पूर्ति की जाती रही है। 


ग्राम पंचायत में स्थिति प्राथिमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उनके स्टाफ ग्राम-पंचायतों 
को हस्तान्तरित कर दिये गये है। अपेक्षा की गई है कि इससे गाँव के लोगों को समयानुसार 
प्राथमिक उपचार प्राप्त हो सकेगा किन्तु चयनित 70 ग्राम पंचायतों में से 22 ग्राम पंचायतों के 


स्वाथ्य कर्मी नियमित रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपस्थित मिलते है, और प्राथमिक... 


उपचार हेतु कुछ दवाइयाँ उनके पास उपलब्ध है किन्तु शेष के सम्बन्ध में या तो प्रमाणिक 
जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी अथवा उनके विषय में हर पक्ष में नकारात्मक सूचनायें प्राप्त हुई | 
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राशन की दुकानों के ग्राम-पंचायतों के नियंत्रण में आ जाने से ग्रामीण लोगों, 
विशेष रूप से कमजोर वर्गों (अनुसूचित जाति/पिछड) जाति) के लोगो के लिये आवश्यक 
: कस्तुयें प्राप्त करना सहज और सुगम हो गया। 000 लोगों के सर्वेक्षण में लगभग 836 अर्थात 
83.6 प्रतिशत लोगों ने इस बात को स्वीकार किया। एक सीमा तक इससे काला बाजारी रोकने 
में भी मदद मिली है। किन्तु इस सम्बन्ध में लगभग 66 प्रतिशत लोगों ने यह स्वीकार किया कि 


राशन की दुकानों से मिलने वाली वस्तुओं में, विशेश रूप से चीनी और मिट्टी के तेल के : 


: वितरण में, कुछ प्रभाव शाली लोगों ने अपने लिये निर्धारित कोटे से अधिक लाभ लिया। 


सभी प्रकार की पेन्शन के स्वीकृति व वितरण का अधिकार ग्राम पंचायतों को 


मिलने से इस कार्य में होने वाले अनावश्यक भाग दौड. व विलम्ब से लाभार्थियों को निश्चय ही क्‍ 


राहत मिली है। 9० प्रतिशत लाभार्थी इस व्यवस्था से राहत महसूस कर रहें है, जबकि 40 


प्रतिशत लाभार्थी इस सम्बन्ध में अपना विचार प्रस्तुत कर पाने में असमंजता अथवा अनिश्चितता 


का अनुभव कर रहे थे। 


नयी पंचायत व्यवस्था में शिक्षा के समबन्ध में ग्राम पंचायतों को व्यापक अधिकार. 


: दिये जाने से इस क्षेत्र में पर्याप्त सकारात्मक परिणाम उभर कर सामने आये हैं। प्रायः यह देखा 


जाता रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी रही है। किसी विद्यालय में एक तो 
किसी विद्यालय में दो शिक्षक कक्षा एक से पाँच तक के सभी शिक्षार्थियों का अध्यापन करते थे. 
और उसमें भी प्रायः उपस्थित रहने की दर कम ही होती थी। यद्यपि पिछले कुछ वर्ष में राज्य द 
सरकार ने अधिक से अधिक बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति कर शिक्षकों की... 
कमी को दूर करने का प्रयास किया है फिर भी शिक्षार्थी और शिक्षक के उचित अनुपात का. द 
लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सका। इस कमी को दूर करने के लिये शिक्षा मित्र योजना प्रारम्भा क्‍ क्‍ 
की गई। इस योजना के अन्तर्गत 2250 रू0 के मानदेय पर संविदा के आधार पर शिक्षकों की दे 

. नियुक्ति ग्राम-पंचायतों द्वारा की जाती है इस व्यवस्था से निश्चय ही, प्राथमिक पाठशालाओं में... 
शिक्षकों की कमी दूर हुई है। इतना ही नहीं हमीरपुर जनपद में गाँव प्रायः काफी दूरी पर स्थित , 
है कई गाँव ऐसे है जहाँ एक भी प्राथमिक पाठशाला नहीं है, व निकटतम पाठशाला दो अथवा क्‍ 


की 


तीन कि0मी0 की दूरी पर स्थित है ऐसे स्थानों पर शिक्षा गारन्टी योजना के अन्तर्गत ग््मम 
पंचायतों द्वारा 4000 रूपये के मानदेय पर “आयार्च जी” पद नाम से शिक्षकों की नियुक्ति की 
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गईं है जिससे सबको शिक्षा सहज सुलभ हो सके। साथ ही प्राथमिक पाठशालाओं पर 
ग्राम-पंचायतों का नियंत्रण स्थापित होने से नियमित अध्यापकों की उपस्थिति में भी अपेक्षित 


सुधार संभव हुआ है। 


ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में दो तरह के 
.. निर्माण कार्यों से ग्रामीण जनता को अत्यधिक राहत व लाभ मिला है- एक सम्पर्क मार्ग और 
हु दूसरी जल निकासी हेतु पक्की नालियाँ। हमीरपुर जनपद के अधिकाँश गाँवों से मुख्य सड़कों. 
तक सम्पर्क मार्गों की स्थिति बहुत ही शोचनीय रही है। बहुत से गाव आज भी खेल केवल 
. कच्चे मार्गों से ही मुख्य मार्गों से जुड़े हुए हैं। बरसात के दिनों में इन कच्चे मार्गों की स्थिति 
. कभी-कभी इतनी दयनीय हो. जाती है कि कई गाँव तो बरसात भर शेष क्षेत्रों से कट से जाते 
हैं। ऐसे में गाँवों तक, मूलभूत सुविधाओं का पहुच पाना व गाँव से चिकित्सा तथा अन्य कार्यों के 


लिये बाहर निकल पाना बहुत कठिन हो जाता है. नयी पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत... 
ग्रामीण सड़कों के निर्माण व रख-रखाव का दायित्व ग्राम पंचायतों को मिलने से इस क्षेत्र में... ह 
गाँवों की तस्वीर बदलने लगी है। इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत... 
प्राप्त होने वाले धन व राज्य सरकार से सीधे अन्तरित धन की उपलबधता से ग्राम पंचायतों का... 


काम और आसान हो गया है। 


पर्यवेक्षण के दौरान यह पाया गया है कि चयनित 30 गाँवों की लगभग 70 
: प्रतिशत सड़कों पर ईंटें बिछायी गईं हैं और शेष पर या तो काम चल रहा है अथवा काम किया... 
जाना है ।' इसी प्रकार शेष बचे 40 गाँवों में सडक निर्माण कार्य हेतु प्रारम्भिक तैयारियाँ कर. 
गई हैं। गाँवों में सड़क निर्माण कार्य हेतु यत्र-तत्र निर्माण सामग्री का होना इस बात का 
संकेत देता है कि अगले दो या तीन वर्षों के काल में सभी गाँवों के सम्पर्क मार्ग पा तक 
व्यवस्थित कर लिये जायेंगे और हर गाँव व मुख्य मार्गों से पूरी तरह व्यवस्थित ढंग से जुड़... 
जायेंगे, इससे ग्रामीण जनता का आवागमन सरल सुलभ होगा । की 


“न ॑त>नथआ७ आ+७मतला> भक्त नमक भन७४॥५०णनक नस ननलन-नन+ +नलन न वन कन»मननभ 8०-मापक++ ९००७० २ कपलाभ+ नमन अधनमा»»»० न भागा 4०ज+ कापमामक 3 
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जहाँ तक जल निकासी हेतु पक्की नालियों का प्रश्न है, यह भी गाँवों की. 
स्वच्छता व स्वस्थ्यकर परिस्थितियों के लिये नितान्त आवश्यक है। गाँवों में जल निकासी की . 
समुचित व्यवस्था के लिये ग्राम-पंचायतों कों धन उपलब्ध करा दिया गया है किन्तु के कार्य 
. गिने चुने गाँवों में ही सम्पन्न किया जा चुका है, अथवा प्रारम्भ किया जा सका है। इस कार्य की 
अपूर्णता के लिये ग्रामवासी स्वयं जिम्मेदार हैं। जानकारी करने पर यह बताया गया कि 


.. अधिकांश स्थानों पर नालियों के लिये जमीन देने अथवा न देने के सम्बन्ध में उठे विवादों के 


: कारण, इस कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है। गाँव में गुटबन्दी ने इस महत्वपूर्ण कार्य 
की प्रगति को बाधित किया है और ग्राम-पंचायते अपनी भूमिका निभाने में विफल रही है। 


व्यवहारिक सच का दूसरा पहलू 
विकेन्द्री करण का मूल निहितार्थ यह है कि स्थानीय स्तर के बिषयों के सम्बन्ध 
में निर्णय लेने व कार्य करने का अधिकार स्थानीय लोगों को दिया जाय क्योंकि स्थानीय मामलों, के 
.. आवश्यकताओं, समस्याओं और उनके समाधान के लिये स्थानीय संसाधनों के विषय में उनसे + 7. 
बेहतर जानकारी शीर्ष राजनेताओं और प्रशासकों को नहीं हो सकती। स्थानीय स्तर के कार्यो. - 
का निबटारा, स्थानीय लोग अधिक अच्छी तरह से कर सकते हैं। इतना ही नहीं इस प्रकार से ल्‍ 
. कार्याधिकार मिलने से उनमें आत्म विश्वास और शासन में सहमभागी होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी ।.. 
उनमें राजनीतिक अभिरूचि व सहभागिता की प्रवृत्ति के बढ़ने से निचले स्तर पर न केवल 
राजनीतिक सामाजीकरण की प्रकिया को गति मिलेगी बल्कि नेतृत्व व राजकार्यकर्त्ताओं की एक 


प्राथमिक नर्सरी इन संस्थाओं में तैयार हो सकेगी। विशेष रूप से भारत जैसे से विकासशील राज्य 


में इस प्रक्रिया का होना आवश्यक है| 


वास्तव में भारत जैसे देश में जहाँ गाँव प्रशासन की प्राकृतिक प्रारम्भिक इकाई 
_ के रुप में विद्यमान है, ग्रामीण विकास का उद्देश्य क्षेत्रीय स्‍तर पर जन-सहयोग एवं स्थानीय 

आवश्यकताओं के आधार पर प्राथमिकताओं का निर्धारण होना चाहिये, किन्तु अब ब तक मुख्य रूप... 
से देखा यह गया कि सरकारी तौर पर एक समान्यीकृत कार्यकम बना लिया जाता रहा और 
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4. आग ग्रधानों व सदस्यों से प्राप्त जानकारी के आधार पर/ 
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' उसी कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गाँव में विकास योजनायें चलायी जाती रही। ऐसी योजनायें 
कालान्तर में सफल नहीं हो पाती। इसका मुख्य कारण यह है कि योजनाओं के अन्तर्गत किये 
जाने वाले कार्य स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं होते। इसी कारण ऐसे कार्यक्रमों में गाँव 
के लोगों का आपेक्षित सहयोग भी नहीं मिल पाता। वस्तुत: जन सहयोग तभी सम्भव है जब 
गाँव के लोगों को यह विश्वास हो कि जो भी विकास कार्य गाँवों में होंगे, वे वहाँ के लोगो के 
सामाजिक, अर्थिक विकास से सम्बन्धित होंगे और परोक्ष या अपरोक्ष रूप से वें ही उनसे 
लाभान्वित होंगे। इस प्रकार की भावना न होने के कारण अब तक इन्हें प्रायः विभागीय 
 औपचारिकताओं के रूप में देखा जाता रहा है। स्थानीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर _ ह 
किये गये कार्य 'न तो स्थायी रहे और -न ही वांछित लाभ उत्पन्न कर पाये। इस प्रकार की 

.. परियोजनाओं पर किया जाने वाला व्यय सार्वजनिक धन का अंश होता है, अत: इसे सुविचारित 
ढंग से व्यय किया जाना चाहिये। सम्भवतः यही कारण है कि नई पंचायती राज व्यवस्था के 


अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के माध्यम से सजन-सहभागिता प्रोत्साहन करने तथा... 


प्राथमिकताओं की पहचान "करने की नीति सुझाई गई और ग्राम-पंचायतों को पूर्ण पारदर्शिता 


डर युक्त रचनात्मक लोकतांत्रिक कार्यात्मक ढाँचा प्रदान किया गया है| 








हर अ यदि ग्राम पंचायतें अपने लिये सुनिर्धारित व्यवस्था के अनुसार कार्य करें तो ये 

..विकेन्द्रीकरण से मिलने वाले समस्त लाभों के समेट विकास की नई मंजिल तय कर सकती हैं, 
किन्तु जिस तरह से अब तक ग्राम-पंचायतों के द्वारा कार्य किया गया है, निश्चय ही यह वह 
तरीका नहीं है, जो हमारे विधि निर्माताओं ने सुझाया है। विकेन्द्रीकरण से जुड़ा हुआ तथ्य है 


_ जन-सहभागिता और हमीरपुर में ग्राम-पंचायतों के क्रियान्वयन ( 4995 से 2000 के बीच ) से... 


ड्स स सन्दर्भ में अध्ययन से जो तथ्य उभर कर सामने आये हैं, वे निम्नलिखित हैं - 


4. अनुभव का अभाव :- 
विकेन्द्रीकरण की योजनाओं का सार्थक लाभ तब मिलेगा और जन-सहमभागिता 
तब क्रियाशील होगी जब विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत कार्य का दायित्व संभालने वाले पात्र 


७४७४७४७७ ७७७७ ७ आया 
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.._ राजमणि त्रिपाठी व सुनीता सिंह उत्तर प्रदेश में पंचायती यज संस्थाओं का माविष्य योजना. 
अक्टूबर 7999 पए0 39 / क्‍ 











... सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी रखते हों, परिपक्व हों और 

. योजनाओं के कियान्वयन का पर्याप्त अनुभव हो। किन्तु हमीरपुर रपुर जनपद में 4995 से 
2000 के बीच चुने गये ग्राम प्रधानों व ग्राम पंचायत सदस्यों के अध्ययन से इसके क्‍ 

विपरीत स्थिति उमर कर सामने आयी है। चुने गये प्रधानों में अधिक संख्या अपेक्षाकृत 

_ युवा वर्ग की थी, जिन्हें नियोजन व प्रशासनिक कार्यों का पर्याप्त अनुभव न.था। इसी... 

प्रकार बहुसंख्यक प्रधान ऐसे थे जिनकी शिक्षा का स्तर बहुत उच्च नहीं था। यह बात. 

निम्न दो सारणियों के अवलोकन से स्पष्ट हो जायेगी - क्‍ ह 


सारणी- १ (ग्राम प्रधानों की आय)' 







(4 से 50 वर्ष _ 25.74 
[5 से ऊपर 08.57 


सारणी - 2 (ग्राम प्रधानों के शिक्षा का स्तर) 
.. शिक्षा | संख्या | प्रतिशत | पुरूष] महिला 


| प्राथमिक अथवा 
प्राथमिक 





2लकलकनन" फेम ऊन मम +0३७३०)५०७७ाम १ कामकाज कक »ेक> ०) ँममममानभ३भ 4+%+-ानल+ी ७+कनमनकम»कक सनक ;फाननलकलक अकनाभसभ> फजनाअ०-ननक शासक मामला ७४७3५»४कन पममतनपफज+भ3#,ाममकक फलपमआे-कि मकर, 


7... सक्षात्कार अनुसूची से सर्वेक्षण से श्रप्त जानकारी के आधार पर /........ 
2... वही 5 5. के क्‍ 
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इतना ही नहीं जब ग्राम प्रधानों व पंचायत सदस्यों से यह एूँछा गया कि नई 


पंचायती राज व्यवस्था, इसके नियमों व प्राविधानों के बारे में उन्हें कैसी जानकारी है तो मात्र 44 
प्रतिशत प्रधानों / सदस्यों ने अच्छी जानकारी होने की बात स्वीकार की जबकि 64 प्रतिशत 
 लोगोंने औसत जानकारी व 22 प्रतिशत लोगों ने बहुत कम जानकारी होने की बात स्वीकार 
की ।' ऐसे में ग्रामीण विकास के स्वरूप का निर्धारण एक गम्भीर चिन्तन का विषय बन जाता है। 
.. पंचायती राज की नयी व्यवस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि ग्राम पंचायतें अंपने विकास 
कार्यक्रम स्वयं बनायेंगी तथा उनका संचालन भी स्वयं ही करेंगी। यह व्यवस्था लागू करते समय 
यह मान लिया गया था कि जो पंचायत प्रतिनिधि चुनकर आयेंगें वे विकास सम्बन्धी विषयों की 
पहचान करने तथा उनसे सम्बन्धित योजनायें बनाने में सक्षम होगें किन्तु काफी बड़ी संख्या में 
चुने गये ग्राम-प्रधानों, उपप्रधानों तथा सदस्यो की पृष्ठ भूमि ऐसी नही लगती कि वे इस गुरूतर 


दायित्व का निर्वाह समग्र रूप से सफलता पूर्वक कर सकें क्योंकि यह आवश्यक नही है कि चुने 


गये पंचायत प्रतिनिधियों को नियोजन तथा क्रियान्वयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया से किसी भी स्तर पर 


पूर्व में जुड़े का अवसर प्राप्त हुआ हो। ऐसी स्थिति में संसाधनों के आधार पर प्राथमिकता 
निर्धारण के ज्ञान से अनभिज्ञता स्वाभाविक है। ऐसे में पंचायती राज संस्थांओं को, 'विशेष रूप से 
.. ग्रांम स्तर पर नौकरशाही सरकारी कंमचारी के अधीन हो जाने की विवशता प्रकाश में आयी है।.. 


. परिणामस्वरूप गाँवों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्य न होकर सरकारी अधिकारियों 
की सोच तथा लक्ष्यों की पूर्ति के आधार पर योजनायें कियान्वित की जा रही हैं जो पंचायती 
राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के मूल लक्ष्य से अभी बहुत दूर है। 


2. ग्राम प्रधानों की अलोकतांञिंक कार्य पद्धर्ति 


नवगठित ग्राम-पंचायतों के विकेन्द्रीकरण और जन-सहभागिता के आदर्शों को... 


प्राप्त न कर पाने का एक कारण ग्राम-प्रधानों की निरंकुश व अलोकतांत्रिक कार्य पद्धति है। नई 


पंचायत व्यवस्था में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी निर्णय कोई व्यक्ति या पदाधिकारी अकेले 
नही लेगा। निर्णय ग्राम-पंचायत की बैठक में बहुमत से लिया जायेगा विभिन्‍न विषयों के दा 


के सम्बन्ध में कार्य हेतु निर्णय सम्बन्धित समितियों द्वारा लिया जायेगा। किन्तु अध्ययन से जो 


तथ्य प्रकाश में आयें हैं, उनसे यह पता चला है कि अधिकांश निर्णय ग्राम प्रधानों द्वारा अकेले. 


है. वही 
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ले लिये जाते हैं और बाद में अन्य कागजी औपचारितायें पूरी कर ली जाती है। लोकतांत्रिक 
पद्धति से कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों की प्रतिमाह बैठक होनी चाहिये। किन्तु इस सम्बन्ध में 
ये अध्ययन के निष्कर्ष बहुत ही विरोधाभासी थे। एक तरफ जहाँ 76 प्रतिशत ग्राम प्रधानों ने 
नियमित रूप से बैठकों का होना स्वीकार किया वहीं केवल 42 प्रतिशत सदस्यों नें ग्राम-पंचायत 
. की बैठकों के नियमित रूप से होने की बात स्वीकार की |' 90 प्रतिशत प्रधान जहाँ यह मानते है ' 
. कि उनके ग्राम पंचायतों में ग्राम समितियों का- गठन हुआ है, वहीं 90 प्रतिशत पंचायत सदस्यों 
“डे ने इस विषय में अपनी अनभिज्ञता प्रकट की | यह स्थिति निश्चय ही विकेन्द्रीकरण और 
जनसहभागिता की आदर्श स्थिति नहीं हो सकती। बहुत संभव है, ऐसा जानकारी के अभाव व 
पर्याप्त प्रशिक्षण व अनुभव की कमी के कारण हो रहा है, फिर भी इस स्थिति में सुधार किये 
क्‍ बिना ग्राम-पंचायतें व पंचायती राज व्यवस्था अपना सही स्वरूप नही प्राप्त कर सकतीं। 


3. उपेक्षित ग्राम सभा :- 


ग्राम सभा सम्पूर्ण पंचायती राज व्यवस्था का दिल और दिमाग है क्योकि यह... 
सभा गाँव के सभी मतदाताओं को गाँव के विकास में निर्णय लेने का अवसर प्रदान करती है। हे 
किन्तु 4995 से 2000 के प्रथम कार्यकाल और पिछले 2 वर्षों के कार्यकाल के अध्ययन से स्पष्ट क्‍ 
हुआ कि कुछ अपवादों को छोड़कर ग्राम समा निष्प्रभावी ही रही है। अधिकांश गाँवों में 
ग्राम-सभा की बैठक ही. नहीं होती। साथ ही लगभग 88 प्रतिशत लोगों ने सर्वक्षण के दौरान 
.. यह स्वीकार किया कि उन्हें ग्राम सभा के संगठन व भूमिका के विषय में जानकारी नहीं है। द 


ग्राम सभा के प्रभावहीन होने का मुख्य कारण 73 वें संविधान संशोधन में ग्राम 
सभाओं को शक्ति प्रदान करने के मामले में लिखित रूप से परिभाषित नहीं किया जाना है। 
यही कारण है कि इन सभाओं को जैसा कि योजना आयोग का मूल्यांकन कहता है कि राज्य 


७.७.७४७४/७७७॥/॥४॥७/७७०७ अकलयरलनण>भन उप्कमामभाअतीफटन “मत कमशणाव पु 
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साक्षात्कार अनुसूची से सर्वेक्षण को आधार पर ग्राप्त निष्कर्ष / 
20  व्यली द 
- वहीं 
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के कानूनों ने ग्राम सभा के कार्यों को एकदम कर्मकाण्ड या धार्मिक अनुष्ठान जैसा बना दिया 
है।' इनका कार्य सुझाव देना, सिफारिश करना, वार्षिक लेखों और प्रशासनिक रिपोर्टों, लेखा 


परीक्षक की टिप्पणियों आदि पर विचार करना मात्र है। ग्राम पंचायत के लिये यह 
आवश्यक नही है कि वह उनको माने। इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि ग्राम क्‍ 
सभाओं को अधिक अधिकार मिलें, पंचायती राज प्रतिनिधि इसके प्रति उत्तरदायी हो, 
योजनाओं को बनाने, उन्हें लागू करने तथा सामाजिक लेखा परीक्षक के रूप में इनकी 
भूमिका को स्वीकार किया जाय अन्यथा पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से 
विकेन्द्रीकरण और जन-सहभागिता वृद्धि का लक्ष्य अधूरा रह जायेंगा। क्‍ 


विकेन्द्रीकण और जन-सहभागिता के सन्दर्भ में इस अध्ययन का निचोड़ 
यह है कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण की माँग से प्रारम्भ होकर नई पंचायती राज व्यवस्था लागू 
.._ होने तक के क्रम में ग्राम-पंचायतों का जो स्वरूप विकसित हुआ है उससे यह कहने में कोई 
संकोच नही होता कि ग्राम-पंचायतें ग्रामवासियों की जनतांत्रिक संस्था न होकर निहित स्वार्थो.. 


... का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बन कर रह गई हैं। ग्राम-पंचायतों द्वारा ग्रामीण विकास 





_ कार्यकमों को लागू करते समय इस बात की प्रबल सम्भावना रहती है कि निहित स्वार्थ वाली 
अनेक संस्थाओं द्वारा अनेक तरीकों से अवैधानिक लाभ अर्जित करने का प्रयास किया जाय।. 
किन्तु यदि सुदृढ एवं सुव्यवास्थित ग्राम-पंचायतें विकसित कर ली जायें तो ऐसे निहित स्वार्थी 


तत्वों के माध्यम से होने वाले वित्तीय दुरूपयोग पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता 
है| 


स नई पंचायत व्यवस्था में द ग्राम-पंचायतों को क्‍ वैधानिक स्वरूप प्रदान किया 
गया और इन्हें अधिक अधिकार तथा दायित्व सौंपे गये। ऐसा प्रशासनिक व _कार्यत्मक 
विकन्द्रीकरण और निर्णय प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोगों को सहभागी बनाने के उद्देश्य से. 
किया गया किन्तु हमीरपुर जनपद के सन्दर्भ में ग्राम-पंचायतों की कार्य प्रक्रिया के अध्ययन से... 
जो तथ्य उभरे है उनके अनुसार ग्राम-पंचायते ग्राम स्तर पर कार्य करने वाली सरकारी एजेन्सी 


3... आऑ0० गहीपाल पंचायतों के माध्यम से विकेन्द्रीकरण एक यूल्याकन, कुरुक्षेत्र मई 2007, ए0 78 
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के रूप में अधिक दिखी, जन प्रतिनिधित्व वाली संस्था के रूप में कम/ग्राम प्रधान जन 
प्रतिनिधि कम लगे सरकारी एजेन्ट अधिक, क्‍योंकि ग्राम विकास के सम्बन्ध में जब उनसे 
छानबीन की गई तो पहले तो अधिकाँश ग्राम प्रधान ने कोई जानकारी देने से इन्कार कर 
दिया, फिर बाद में कुछ प्रधानों ने सचिवों की सहायता से सीमित सूचनायें प्रदान की। नयी 
क्‍ व्यवस्था के अन्तर्गत गाँव में ग्राम-प्रधानों के रूप में एक नये अभिजन का उदय हो रहा है 
. जिससे प्रधानों में निरंकुशता और भ्रष्ट आचरण की प्रवृत्ति बढ़ रहीं है और ग्राम प्रधान तथा 


ग्राम सभा में सदस्यों के बीच अन्तराल बढ़ा है। 


क्‍ ग्राम पंचायतों को नई वयवस्था में विस्तृत अधिकार इस आशा के साथ सौंपे गये 

हैं कि वे गाँव के विकास के लिये सुगठित, सामूहिक तथा पारस्परिक सद्भाव के साथ निर्णय 
लेकर योजनायें तैयार करेंगी तथा उन्हें स्थानीय प्राथमिकताओं के आधारपर क्रियान्वित करेंगी | 
किन्तु ग्राम-प्रधान अभी भी निरंकुश प्रवृत्ति तथा व्यक्तिगत पसंदगगीं के साथ कार्य कर रहें हैं।.. 
ग्राम-पंचायत के अन्य सदस्य इस मामले में प्रायः उपेक्षित ही रहते हैं। उप-प्रधान, प्रधान... 
समर्थक व्यक्ति के रूप में देखा जातां है। यही कारण है कि कुछ गाँवों में ग्राम-प्रधान अपने. कट 
सदस्यों का समर्थन नहीं पा रहे हैं। एक वर्ष की अवधि बीतते ही कुछ स्थानों पर अविश्वास ल्‍ 
.. प्रस्ताव की माँग उठने लगती है। इसलिये प्रायः कई गाँवों में ग्राम॑ प्रधान व पंचायत सदस्य 
आमने-सामने दिखाई देते हैं और सामंजस्य व सदभाव के स्थान पर संघर्ष को प्रोत्साहन अधिक 
.. मिल रहा है। कई ग्राम प्रधानों ने मौखिक रूप से यह स्वीकार किया कि ग्राम-पंचायत सदस्यों 
की बैठक न बुलाये जाने का एक कारण सदस्यों का विरोध, गुटबन्दी व इस कारण उत्पन्न हो... 
सकने वाले संघर्ष को रोकना है। किन्तु वास्तव में इस प्रकार की सफाई एक भुलावा है, द 
आवश्यकता है ईमानदारी पूर्वक पंचायत प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने की। ग्राम पंचायतों का हे 
जिस तरह से क्रियान्वयन किया गया है (॥995 से 2000) व किया जा रहा है उससे 
ग्राम-पंचायतें सामूहिक निर्णय, सामूहिक उत्तरदायित्व, या जन सहभागिता प्रोत्साहित कर 
सकेगीं, यह सन्देहास्पद है। क्‍ 


के इतना ही नहीं ग्राम-पंचायतों के सफल एवं कुशल क्रियान्वयन में सरकारी बाघा मै 
भी कम नहीं है जो वस्तुतः विकेन्द्रीकरण और सहभागिता के मूल तथ्य पर भी आवरण डाल... 
: देती है। नयी पंचायती राज व्यवस्था से यह अपेक्षा की गयी थी कि स्थानीय प्राथमिकताओं को 
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ध्यान में रख कर विंकास सम्बन्धी कार्ययोजना वे स्वयं बनायेगीं तथा उनहें क्रियान्वित करने का 
दायिंत्व भी उन्हीं का होगा। इस दृष्टि से ग्राम-पंचायतों को अनेक कार्य सौंपें गये थे। समस्या 
यह है कि जो कार्य पंचायतों को सौंपे गये, उन्हीं कार्यों के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र एवं राज्य 
स्तरीय विभिन्‍न प्रशासनिक विभाग भी सक्रिय रहे। ऐसे में किसी कार्य के लिये ग्राम-पंचायतों के क्‍ 
प्रस्ताव तथा उक्त कार्य से सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के प्रस्ताव में सामंजस्य हो, यह 


: आवश्यक नहीं है। प्रायः यह देखा गया है कि जिला-स्तरीय कार्य योजना तैयार करने के पूर्व 








: समस्त ग्राम-पंचायतों से पारित प्रस्तावों के प्राथमिकतानुसार संकलन की प्रणाली का अभाव है। 
द परिणामस्वरूप ग्राम-पंचायतों के प्रस्तावों पर पहले तो विचार ही नहीं किया जाता और यदि 
: विचार हुआ भी तो अनेक तकनीकी कारणों का उल्लेख करते हुए प्रशासनिक विभागों के प्रस्तावों क्‍ 
को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसी घटनायें ग्राम-पंचायतों की सत्ता के लिये चुनौती हैं।. 


इस प्रकार स्पष्ट है कि जब तक पंचायतें सुनिर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य... 


. नहीं करती, प्रधान अपने अलोकतांत्रिक पद्धति का परित्याग नहीं करते, पंचायत सदस्यों व ग्राम... 

सभा को निर्णय प्रक्रिया में सही अर्थों में भागीदार नहीं बनाया जाता, समितियों को सक्रिय नहीं... 
बनाया जाता, पंचायत प्रतिनिधियों के समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की जाती, सरकारी... 
हस्तक्षेप व नियन्त्रण कम नहीं किया जाता, तब तक पंचायतें विकेन्द्रीकरण व जन-सहभागिता 
के अपने वास्तविक लक्ष्य से दूर. ही रहेंगी और पंचायतें अपना सही स्वरूप नहीं प्राप्त कर 
_ सकेंगी। क्‍ 
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अध्याय #2- पाँच 


सामाजिक परिवर्तन का परिप्रेक्ष्य 


किसी भी समाज में व्याप्त सामाजिक असमानता को सामाजिक विकलांगता की 
संज्ञा दी जा सकती है। समाज और राष्ट्र का विकास समरूप समाज के आधार पर ही संभव _ 
है। इस सम्बन्ध में भारतीय समाज में दो तरह की सामाजिक असमानताओं को उल्लेख किया 
'जा सकता है, जिनका दंश हमारे समाज को लम्बे समय तक कष्ट देता रहा है कि क्‍ क्‍ 
4..._ जातिगंत असमानता, व 
2... लिंग पर आधारित असमानता (सस्त्री-पुरूष) 


क्‍ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन दोनो ही प्रकार की असमानताओं को दूर कर. 
.. सामाजिक परिवर्तन के रास्ते ढूँढने के प्रयत्न किये जाते रहे हैं। नई पंचायत व्यवस्था निश्चय ही... 
इस दिशा में एक सकारात्मक पहल साबित होगी | प्रस्तुत अध्याय में, इन दोनों प्रकार की क्‍ 
असमानताओं के सन्दर्भ में सामाजिक परिवर्तन की संभावनाओं का विश्लेषण दो अलग-अलग ._. 
शीर्षकों के अन्तर्गत किया गया है - ४ 
4... कमजोर वर्गों का सशक्तीकरण और सामाजिक परिवर्तन | 
2... महिला सशक्‍्तीकरण और सामाजिक परिवर्तन । 


ऊ्रमजोर वर्गों का सशकक्‍तीकरण 


भारतीय समाज में लम्बे समय तक जाति पर आधारित असमनता और जातीय 
. स्तरीकरण के कारण समाज का पिछड़ा वर्ग न केवल सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक 
अधिकारों से वंचित रहा बल्कि हर प्रकार के शोषण का शिकार रहा। यह विषमता और शोषण 
ग्रामीण समाज में अधिक था। पिछड़े अथवा कमजोर वर्गो में निम्न तीन वर्गों को सम्मिलित 
किया जाता है- 
4. अनुसूचित जाति 
2. अनुसूचित जनजाति 


[6] 


3. अन्य पिछड़ी जातियाँ. 


स्वतंत्रता से पूर्व राजा राम मोहन राय स्वामी दयानन्द सरस्वती व राष्ट्रीय आन्दोलन के 


दौरान महात्मा गॉधी ने इन वर्गों के उत्थान के लिये पहल की। किन्तु ठोस और सार्थक कंदम 
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही उठाये जा सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद .पिछड़े वर्गों की स्थिति में 
सुधार व सामाजिक समानता स्थापित करने के उद्देश्य से जो उपाय किये गये वे 0 


स्थायी संवैधानिक उपाय :- 

पिछड़े शक्तिहीन वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की आयोग्यताओं को समाप्त 
कर उनका स्तर सुधारने और उनको विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य से 
संविधान की प्रस्तावना में प्रख्यापित तथ्य कि समग्र प्रगति तभी संभव है, जब पूरा राष्ट्र 


- यथासंमव एक स्तर पर आ जाय, को ध्यान में रखते हुए समानता के मूल भाव पर आधारित _ 


हमारे संविधान में कई उपाय किये गये है, जैसे - 


4... भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि (!) राज्य किसी 
नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा उनमें . 


किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा। ([) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, 
जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर कोई नागरिक - 
(के) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश के लिये किसी प्रकार के शर्त 
या प्रतिबन्ध के अधीन नही होगा । द क्‍ है क्‍ 
(ख) पूर्ण रूप से राज्य निधि से पोषित अथवा साधारण जनता के लिये सनर्पित कओं तालाबों 
 स्‍्नानाघरों, सड़कों तथा सार्वजनिक समागम स्थानों के उपयोग के लिये किसी भी निर्योग्यता 
अथवा शर्त के अधीन नही होगा। 


2... इसी प्रकार अनु0 46 के अनुसार राज्याधीन नौकरी या पदों पर नियुक्ति के _ ह 


सम्बन्ध में समस्त नागरिकों के लिये अवसर की समानता होगी। 


कक अनु0 ॥7 के द्वारा अस्पृश्यता को संज्ञेय दण्डनीय अपराध घोषित किया क्‍ ह 


 गया। 
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4... इसी प्रकार अनु0 29 में राज्य निधि द्वारा पोषित अथवा सहायता प्राप्त 
शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु किसी भी प्रकार के भेदभाव को वर्जित किया 
गया | 

5... राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में इन वर्गों के कल्याण के लिये विशेष 

..... निर्देश दिये गये। 


संविधान के अनु0 45 में उल्लिखित अधिकारों को विस्तार से लागू करने के 
. लिये 4955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित कर उचित व्यवस्था की गईं | 


अस्थायी व्यवस्था :- 
इसके अन्तर्गत सीमित समय के लिये निम्नलिखित अध्योपाय पिछड़े वर्गों के 
उत्थान के लिये किये गये - 
4... संविधान के अनु0 330, 332 तथा 334 के अनुसार विधान मण्डलों में पिछड़े वर्गों का |] 
.. उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये इनकी जनसंख्या के अनुपात में इन. 
. लोगों के लिये लोक सभा तथा विधान मण्डलों में सुरक्षित स्थानों का प्रावधान किया 
गया है। प्रारम्भ में यह केवल 2 ० वर्षो के लिये थी किन्तु बाद में हर १0 वर्ष बाद 
इसे बढ़ाया जाता रहा । क्‍ 
2 अनु0 46 (ख) में पिछड़े वर्गों के लिये सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की 
गह | 


पंचायत व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन :- 


चूँकि सामाजिक विषमता का मुख्य गढ़ ग्रामीण समाज था इसलिये संविधान 
निर्माण के दौरान जब पंचायती राज का सन्दर्भ आया तब डा0 अम्बेडकर ने इसका विरोध 


किया। उनका मानना था कि हमारे गॉव अज्ञानता, मानसिक संकीर्णता, समुदाय तथा 


जातिवादिता तथा स्थानीयता के संकुचित विचारों से ग्रसित हैं। उन्हें भय था कि पंचायती राज 
को संवैधानिक दर्जा देने से ग्रामीण समाज का प्रभावशाली वर्ग ही लाभान्वित होगा तथा कमजोर 
_ वर्गों का शोषण और बढ़ेगा। इसीलिये उन्होने प्रारूप संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को कोई 
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हा स्थान नही दिया था किन्तु. गाँधी जी के प्रभाव के चलते संविधान में राज्य के नीति निर्देशक क्‍ 
सिद्धान्तों में अनुच्छेद 40 के अन्तर्गत पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया तथा इसका 
 उददेश्य केवल ग्रामीण विकास में जन सहभागिता बढ़ाना ही नही वरन पारम्परिक सामंतवादी 


कै तथा सत्ता संरचना को तोडकर समता वादी सत्तां संरचना की रचना करना था। 


.. प्रारम्मिक उपाय 


भारत में पंचायत व्यवस्था के स्वरूप॑ के निर्धारिण, के लिये 4956 में सर्वप्रथम 

बलवन्त राय मेहता समिति का गठन किया गया था। अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते वक्‍त 
. इस- अध्ययन दल को इस बात का -अहसास था कि सामान्य तरीके से कमजोर वर्गो के लोगों -. 
को पंचायतों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नही मिल सकता इसलिये इस अध्ययन दल ने अपने 
. प्रतिवेदन में ग्राम पंचायतों में दो महिला सदस्यों तथा एक-एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित 
.._ जनजाति के प्रतिनिधियों के अनुमेलित किये जाने की सिफारिश की।' किन्तु इन प्रावधानों के . 
.... बावजूद पारंपरिक सामाजिक आर्थिक विषमता के कारण कमजोर वर्गो को पंचायतों में पर्याप्त _ 5 क्‍ 
..._ प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका। क्‍ क्‍ 


क्‍ पंचायती राज व्यवस्थां के कार्यकरण की समीक्षा के लिये 497 में अशोक मेहता 
समिति का गठन किया गया। इस समिति ने इन्ही वर्गों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने 
प्रतिवेदन के एक अलग अध्याय में इस विषय पर अलग से चर्चा की और कुछ सुझाव दिये। . 
समिति का मानना था कि विभिन्‍न वर्गों के हितो का समावेश करने में पंचायती राज संस्थाये . 
विफल रही हैं। प्राय: प्रभावशाली तथा आर्थिक रूप से सम्पन्न वर्गों द्वारा कमजोर वर्गों को. क्‍ 
.. पंचायत चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने के लिये जोर जबरदस्ती तथा प्रभाव का प्रयोग हे क्‍ 
किया गया। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सहयोजन नामांकन के लिये 2082 
क्‍ ऐसे व्यक्ति चयनित किये गये जो सम्पन्न वर्गों के प्रति सहानुभूति रखते थे या उनकी इच्छा के 





4. रिपोर्ट ऑफ दी स्टडी टीम ऑफ कम्युनिटी ऑ्रेफेक्ट्स एण्ड नेशनल एक्सटेन्शन सर्विस... 
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प्रतिकल जाने का साहस नही जुटा पाते थे। वस्तुतः ऐसे लोगों ने कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व 


. किया ही नही। 


समिति ने कमजोर वर्गों की स्थिति को बहुआयामी तरीकों से हल करने पर बल 


_ दिया। किन्तु समिति का विचार था कि दूसरे विभिन्‍न प्रयासों के साथ, पंचायती राज संस्थाये 
.. कमजोर वर्गों को, अपने लिये उपयुक्त कार्यक्रमों तथा उनके क्रियान्वयन पर विचार-विमर्श हेतु 








कर प्रभावकारी भागीदारी के लिये स्थान प्रदान कर सकती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये 
समिति ने चुनाव सुधार, स्थानों के आरक्षण, पदों के आरक्षण, विशेष समितियों के गठन तथा 
सामाजिक लेखा-परीक्षण आदि के सुझाव दिये। किन्तु अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन के 
बाद भी पंचायती राज की मूलभूत वास्तविकता में कोई खास परिवर्तन नही आया। ; 


नयी पंचायत चायत व्यवस्था के अन्तर्गत अपनाये गये उपाय | आओ 


समाज के कमजोर वर्गो के उत्थान को दृष्टिगत रखते हुए संविधान और विधान 
_ निर्माताओं ने इन वर्गों के लिये आरक्षण समेत अनेक कल्याणकारी योजनायें चलाई जिससे इन _ 
वर्गों में शिक्षा, रोजगार तथा अन्य सुविधाओं से लाभ उठाने की दिशा में अच्छी पहल हुई तथा. द 
सामाजिक समानता का लक्ष्य मन्द गति से आगे बढ़ रहा था।किन्तु सामाजिक संरचना- क्‍ 
परिवर्तन का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता था जब ये प्रयास आधार तल से प्रारम्भ किये 
'जॉय। चुंकि भारत की अधिकांश आबादी गाँवों में बसती है और गाँवों में ही इस वर्ग के लोगों क्‍ 
को सर्वाधिक सामाजिक दंश झेलने पड़े है और कुछ हद तक आज भी असमानता की क्‍ पीड़ा क्‍ 
विद्यमान है इसलिये यह तय था कि जब तक ग्रामीण स्तर पर इनके उत्थान को प्रेरित नही 
किया जायेगा, परिवर्तन की गति मन्द ही रहेगी। संभवतः यही कारण है कि 73 वें संविधान 
. संशोधन अधिनियम 4992 द्वारा न केवल पंचायत संस्थाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 
. बल्कि कमजोर वर्गों की स्थिति में सुधार के लिये उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण की 
व्यवस्था की गई। यद्यपि इनके लिये आरक्षण की व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख तीसरे अध्याय में 
किया जा चुका है, किन्तु यहॉ इसका संक्षित उल्लेख प्रासंगिक होगा। कट 





73 वें संविधान (संशोधन) अधिनियम को लागू करने के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश 
में उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि (संशोधन) अधिनियम 4994 पारित 





त किया गया व इस सम्बन्ध 


द . 465 


में अनेक नियमों का निर्माण किया गया जिससे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछड़े 
वर्ग के लोगों के लोगों को पंचायत संस्थाओं के हर स्तर पर, आरक्षण की व्यवस्था की गई | क्‍ 


4... ग्राम पंचायत प्रधान के पदो में अनुसूचित जनजातियों, अनूसूचित जातियों तथा _ क्‍ 
. पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित प्रधानों के पदों में अनुसूचित जनजातियों, अनूसूचित 
जातियों तथा पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित प्रधानों के पदों की संख्या का अनुपात क्‍ 
राज्य में प्रधानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो इन जातियों की. 
अलग--अलग जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या में है किन्तु .प्रतिबन्ध 
यह है कि पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण 27 प्रतिशत से अधिक नही होगा। इन पदों. 
को विभिन्‍न ग्राम पंचायतों में चक्रानुक्रम में आवंटित किया जायेगा । 


2... इसी प्रकार ग्राम पंचायत के सदस्यों हेतु अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों का है 
.... और पिछड़े वर्गों के लिये स्थान इस प्रकार आरक्षित किये गये है कि आरक्षित... 
स्थानों की संख्या का अनुपात, ग्राम पंचायत में स्थानों की कुल संख्या में यथाशक्य _ 
वही होगा जो पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों या पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित... ध 
जातियों की या पंचायत क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात ऐसे क्षेत्र की. 

कुल जनसंख्या में होगा। किन्तु पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या 27 


प्रतिशत से अधिक नही होगी। आरक्षित स्थानों का आवंटन निम्नलिखित चकान्‌कम 
में होगा - 


कश्यप उपाय -घपअपत रतन वाला सय धधपट वर बन «व सन्‍कप तन बन पापा कम रद र्क्‍नबाल्‍का कल: कबर 2वपरदासपथासप “- कद 


न 


पतससरपरचतरतट दल पसवककार रस चरम पल पर पललएक नस सार ८<<९4 5८ 





(क) अनुसूचित जनजाति की महिलायें | 
(ख) अनुसूचित जन जातियाँ | 
..(ग) अनुसूचित जाति की महिलायें। है कम आह के आम आह है 
आग मी ली 7 हम 
_ (च) पिछड़े वर्ग की महिलायें।....... अमल का 
.. (8) पिछड़ी जातियों | 
..[ज) महिलायें। 
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ध्यान रहे कि इन आरक्षित पदों में कुल /3 स्थान इन्ही वर्गों की महिलाओं के 
. लिये. आरक्षित किये गये हैं। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों व सदस्यों तथा जिला-पंचायत 
अध्यक्षों व सदस्यों के पदों पर भी निर्वाचन हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 


पंचायती संस्थाओं में इस प्रकार से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व 
पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का निहिंतार्थ यह था कि कमजोर वर्गों के उन लोगों को 


....._ शासन व विकास की प्रक्रिया में सहभागी बनाया जाय जो अब तक असमानता अभाव व वंचित क्‍ 


होने की पीड़ा भोगते आये हैं। सामान्य उपायों से यह लक्ष्य प्राप्त करना सम्भव नहीं था। बिना 
आरक्षण के इन वर्गों की पंचायत संस्थाओं में समुचित प्रतिनिधित्व व सहभागिता संभव भव नहीं थी | 


साथ ही इस सम्बन्ध में एक अवधारणा यह भी थी कि आरक्षण की इस व्यवस्था 
से समाज में व्याप्त जातिगत भेद-भावों को दूर करने में मदद तो मिलेगी ही साथ में इन वर्गों 


की समुचित संख्या के प्रतिनिधित्व से युक्त पंचायतें इन वर्गों के कल्याण व उत्थान हेतु अधिक हु 


सजग होंगी।. 


आरक्षण के उक्त प्रावधानों के चलते कमजोर वर्गों के सशक्तीकण के बारे में... 
काफी आशावादी माहौल बना है। आम मान्यता यह है कि पहले सामन्‍्तवादी वादी. प्रवत्तियों के _ क्‍ 
कारण सामाजिक रूप से शोषित लोग पंचायतों में. नहीं आ पाते थे किन्तु अब जब उनके लिये. 
स्थान आरक्षित कर दिये गये है तथा उन्हें चक्रानुक्रम द्वारा विभिन्‍न क्षेत्रों में बॉट दिया गया है. 
तो स्वतः ही पंचायतों में इन वर्गों के लोगों में से नेतृत्व उभरेगा तथा उनमें राजीतिक हर 


- गतिशीलता आयेगी जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में भी सुधार आयेगा | 


हमीरपुर जनपद के सन्दर्भ में व्यावहारिक स्थिति 





हमीरपुर जनपद में नयी पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत पहले चुनाव अप्रैल-मई 
995 तथा दूसरे चुनाव मई-जून 2000 में सम्पन्न हुए जिनमें पहली बार बड़ी संख्या में आबादी 0 
के अनुपात के आधार पर मिले आरक्षण से अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के लोग पंचायती... 





संस्थाओं में प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकें। यहॉ तक कि इन वर्मो के कुछ लोगों ने सामान्य 


स्थानों से विजय प्राप्त की। किन्तु क्‍या वास्तव में इन वर्गों के लोगों को सच्चे अर्थो में पंचायतों 
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में सहभागिता मिली है? प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में इस सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों की व्यावहारिक 
स्थिति हेतु अध्ययन पर विशेष बल दिया गया है क्योकि इन जातियों का शोषण सर्वाधिक हुआ 
है और पंचायतों के माध्यम से इनमें सहभागिता, जागरूकता लाने की आवश्यकता अधिक है| 
हमीरपुर की सम्पूर्ण आबादी में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 23.8 है। इस सन्द भ॑ में हमीरपुर रपुर 
. जनपद में खण्डवार अनुसूचित जातियों की संख्या का अवलोकन प्रासंगिक होगा। 4994 की 
जनगणना के अनुसार हमीरपुर के विभिन्‍न क्षेत्र पंचायतों में अनुसूचित जातियों का विवरण 


. निम्नवत है - 


तालिका-7 


हमीरपर में क्षेत्र पंचायत चायत वार अनसचित जातियों कीं संख्या 











क्षेत्र पंचायत कुल जनसंख्या | अनुसूचित जाति क॑| कुल आबादी बादी में 
लोगों की संख्या _ अनुसूचित | 
क्‍ जातियों का | 
पिला 5 


जनपद में अनुसूचित जनजातियों की संख्या नही के बराबर है। 













क्‍ प्रस्तुत अध्ययन में सात विकास खण्डों से दस-दस ग्राम पंचायतों का चयन कर. 
. जब उनके सभी वर्गों के (सामान्य व आरक्षित) ग्राम प्रधानों व सदस्यों को सम्मिलित करते हुए 


(कमल पक" अफमककनसकल "डललनमलनननलमणकनन्‍त. कल किशन हलगलोलिलिताा शलतानरनमसम रनन्‍_जयलनन मनन अनजान जनजमपेनन "उमा, 


4... सांख्यिकी पत्रिका जिला हमीरपुर वर्ष 2000. कार्यालय अर्थ एवं स़ख्याधिकारी ए0 20 
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उनसे साक्षात्कार अनुसूची विधि से सामाजिक परिवर्तन के सन्दर्भ में नयी पंचायत व्यवस्था के क्‍ 


भूमिका के विविध पक्षों के बारे में जानकारी की गई तो इस सम्बन्ध में जो तथ्य उभर कर 
सामने आये वे सकारात्मक थे। लगभग 93 प्रतिशत लोगो ने यह स्वीकार किया कि पंचायत 
संस्थाओं में कमजोर वर्गों को आरक्षण देने से सामाजिक परिवर्तन की प्रकिया तेज होगी। इसी 
तरह 84 प्रतशत लोगों ने स्वीकार किया कि इससे ससे जातीय भेदभाव व में कमी आयेगी, किन्तु अभी 
भी इस भेदभाव की पीड़ा के भुक्तभोगी 8 प्रतिशत लोग यह मानने को तैयार नहीं है कि इससे से 


: किसी प्रकार का बदलाव होगा, 44 प्रतिशत लोग इस सम्बन्ध में अनिश्चय की स्थिति में नजर. 
आये इस मुद्दे पर शत-प्रतिशत लोग एकमत नजर आये कि सामाजिक समानता के लिये 


. कमजोर वर्गों का उत्थान भी आवश्यक है; बिना इसके सामाजिक समानता का लक्ष्य प्राप्त नही 


किया जा सकता।* 


किन्तु इस सम्बन्ध में जब केवल दलित वर्ग व पिछड़े वर्ग के प्रधानों व सदस्यों आर 
से कुछ अलग तरह के प्रश्न पूछे गये तो तस्वीर का एक दूसरा पहलू उभर का सामने आया।... 
इन वर्गों के 70 प्रतिशत लोगों ने यह स्वीकार किया कि आरक्षण की व्यवस्था नही होती तो | है क्‍ 
वे ग्राम पंचायत के पदाधिकारी नहीं होते अथवा चुनाव में उम्मीदावार ही नही होते इस वर्ग के. क्‍ 
लोगों में लगभग 88 प्रतिशत लोगों ने यह स्वीकार किया कि पंचायत के सदस्य अथवा प्रधान... 

के रूप में कार्य करते वक्‍त उन पर कोई दबाव नही होता, किन्तु अब भी 42 प्रतिशत लोग यह 


. स्वीकार करते है कि उन -पर किसी न किसी प्रकार का दबाव होता है। लगभग सभी 


: उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि आरक्षण से पद मिलने पर उनके सामाजिक प्रतिष्ठा में... 
वृद्धि हुई है। किन्तु इस सम्बन्ध में सबसे नकारात्मक तथ्य यह था कि लगभग 88 प्रतिशत... 
सदस्यों / प्रधानों ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि ग्राम पंचायतों के कार्यकरण पर प्रभावशाली... 


लोगों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दबाव बना हुआ है। 


7... साक्षात्कार अनुसूची प्रद्धाति से किये यये जाक्षात्कार के आधार पर 


2 वही । 

3... वही। 
4 ६ जही।: 
5... वही। 
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उपर्युक्त अध्ययन के निष्कर्षो से यह स्पष्ट है कि इस बात में कोई सन्देह नहीं 
है कि पंचायती राज संस्थाओं में, विशेष रूप से ग्राम-पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े 
 चर्ग के लोगों को आरक्षण देने से इन वर्गों के उत्थान, सामाजिक समानता लाने, जातीय 
. भेदभाव समाप्त करने, और इन वर्गों को समानता के आधार पर सामाजिक राजनीतिक प्रकिया 
में सहभागी बनाने में अपेक्षित मदद मिलेगी। किन्तु इस प्रक्रिया में समय लग सकता है। क्योकि क्‍ 
. अभी भी इन वर्गों से चुनकर आने वाले अधिकांश ग्राम प्रधान व सदस्य स्वतंत्र रूप से, दबाव बाव _ 
मुक्त कार्य कर सकने की स्थिति में नही हैं। 


आरक्षण की इस नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा 
:. जिला पंचायतों के स्तर पर बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि चुने गये 
जिन्हें अपने क्षेत्र में विकास योजनायें बनाने ओर उन्हें क्रियान्वित करने का दायित्व सौपा गया 


3५ _ है। इन योजनाओं और कार्यक्रमों में कमजोर वर्गों के लिये संचालित की जाने वाली योजनायें भी. 
: हैं। अपेक्षा की जाती है कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के पंचायत प्रतिनिधि इन योजनाओं ...ः 


पर अधिक ध्यान दे सकेगें। किन्तु 4995-2000 के कार्यकाल एवं पिछले 2 वर्ष (2000 से 2002) 





तक के बीच इस नयी व्यवस्था के होने के बावजूद दलित और पिछड़े वर्गों की स्थिति में कोई... डर 


विशेष परिवर्तन नही आया है। यह सत्य है कि नयी पंचायत व्यवस्था के प्रावधान भी कोई जादू... 
की छड़ी नही है जिसके स्पर्श मात्र से सदियों की जटिलतायें एक झटके में समाप्त हो जायेगी 
और एक नये संसार की रचना हो जायेगी । इस प्रकिया में बदलाव में समय-दर-समय विकास 


की रेखा अंकित होगी। जैसा कि देखा गया है कि पहले पॉच वर्ष के कार्यकाल की तुलना में. है 


2000 में हुए चुनावों में और उसके बाद स्थितियों में परिवर्तन हुए हैं | जागरूकता बढ़ी है, 
किन्तु पूर्ण रूप से नहीं । क्‍ क्‍ 


वस्तुत: पंचायत प्रतिनिधियों के रूप में इनके समुचित रूप से कार्य करने के. 
कु मार्ग में कछ बाघायें है, इनमें स्वयं में कछ अपर्याप्ततायें हैं जब तक इनकी पहचान कर इनका... 
निराकरण नही होता तब तक पंचायत व्यवस्था कमजोर वर्गों के सशक्तीकरण और सामाजिक _ 


परिवर्तन के लक्ष्य को तीव्र गति से प्राप्त नही कर सकती। कमजोर वर्गों के पंचायत प्रतिनिधियों 





द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में सशकक्‍त् भूमिका निभाने के मार्ग में निम्नलिखित बाघायें अथवा ] 





_अपर्याप्ततायें है जिनके निराकरण की आवश्यकता है - 
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.. शिक्षा का निम्न स्तर 


आजादी के 55 वर्षो बाद भी विकास के तमाम दावों-प्रतिदावों, योजनाओं और 
कार्यक्रमों के बावजूद ग्रामीण समाज में शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। विशेष रूप से _ 
... अनुसूचित जाति और महिलाओं की शिक्षा की दशा तो और भी खराब है। इस सम्बन्ध में प्रस्तुत 
: अध्ययन हेतु हमीरपुर के चयनित ग्राम पंचायतों के पिछड़े वर्गों व अनुसूचित जाति के पुरूष एवं 
. महिला ग्राम प्रधानों के शिक्षा स्तर को दर्शाने वाली निम्न तालिका से उक्त तथ्य की पुष्टि हो 
35 ली है: द क्‍ 
तालिका -2 


पिछड़े वर्ग / अनु० जाति के ग्राम प्रधानों का शिक्षा स्तर 





पिछड़ा वर्ग . अनुसूचित जाति 


संख्या प्रतिशत संख्या ... प्रतिशत कक न 


| कल जा व 





जूनियर हाई स्कूल 








इण्टर पास 


उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि पिछड़ी जातियों एवं अनुसूचित जातियों के 
पुरूष ग्राम प्रधानों में अधिकांश मात्र जूनियर हाईस्कूल पास हैं। इससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त... 
प्रधानों का औसत कम है। इसी प्रकार इन्ही वर्गों की महिला प्रधानों पर जब हम दृष्टि डालते हैं हक हे 
तो स्थिति और भी खराब दिखायी देती है। पिछड़ी जाति की सभी महिलायें मात्र कक्षा 8 पास... 











. थीं। तो अनुसूचित जाति की 75 प्रतिशत महिला ग्राम प्रधान केवल कक्षा 8 पास थीं | 
४. 





सर्वेक्षण से आप्त जानकारी के आधार पर।. पी हा 

















जा 


वस्तुतः ग्राम-पंचायतों को ग्रामीण शिक्षा के विकास से संबन्धित अनेक अधिकार 


प्राप्त हैं। पंचायतें ही अब शिक्षा समितियों के माध्यम से ग्रामीण शिक्षा की व्यवस्था तथा उनसे 


संबन्धित कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। ग्राम-पंचायतों के लिये चुने गये कमजोर वर्गों के 


प्रतिनिधि-ग्रामीण अशिक्षा और निरक्षरता को कम करने की दिशा में भी अपनी भूमिका निभा रहे 
हैं। किन्तु ये सभी कार्य तभी कुशलता पूर्वक सम्पादित किये जो सकते हैं जब इनक सम्बन्ध में 
निर्णायक भूमिका निभाने वाले व योजनाकार स्वयं शिक्षित और समझदार हों। यहाँ शिक्षित होने 


का अर्थ साक्षर होना मात्र नहीं है बल्कि उनमें पंचायतों के कार्यो के सम्पादन के सम्बन्ध में 


आवश्यक समझदारी होनी चाहिये साथ ही विकास कार्यो से संबन्धित अभिलेखों को पढ़ने व 


समझने की क्षमता भी होनी चाहिये।' चुँकि विकास कार्यो के संबन्ध में योजनाओं के निर्धारण में. 


| इनकी महती भूमिका होती है, इसलिये इनका अनपढ होना या कम पढ़ा होना इन्हें विभिन्‍न 


_ कार्यो के सम्बन्ध में परनिर्भर बना देगा, जो कि वास्तविक अपेक्षाओं के विपरीत होगा। स्पष्ट है. 
शिक्षित समाज और शिक्षित प्रतिनिधि के इस लक्ष्य को अचानक और तत्काल तो नही प्राप्त का 
किया जा सकता किन्तु इसके लिये व्यापक अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों के माध्यम से _ का 


इन वर्गो से शिक्षा से सम्बन्धित निर्योग्यता को दूर किया जा सकता है। 


2... विकास कार्यक्रमों के संम्यक जानकारी का अभाव :- . 
के पंचायत संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का निर्धारण और हे है 
.... कियान्वयन एक गंभीर चिन्तन का विषय है। नयी पंचायत व्यवस्था का विधि संयोजन करते को 
.... समय यह अपेक्षा की गई थी कि ग्राम पंचायते अपने क्षेत्र के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम स्वयं. द ु 
: तैयार करेंगी और उनका क्रियान्वयन भी स्वयं तैयार करेंगी। यह व्यवस्था लागू करते वक्‍त यह के 
मान लिया गया था कि जो प्रतिनिधि चुनकर आयेंगे वे विकास से संबन्धित विषयों की पहचान... 
करने तथा उनके विषय में कार्यक्रम बनाने में सक्षम होंगें। किन्तु बड़ी संख्या में चुनकर आये... 
.... प्रधानो, उपप्रधानों एवं पंचायत सदस्यों के पास ऐसी पृष्ठभूमि नहीं है कि वे इन कार्यो को सही. ह 
तरीके से समझ सकें और कर सकें। यह स्थिति केवल पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति के ही... 


सदस्यों की नहीं है, बल्कि सभी वर्गों के अधिकांश प्रधानों व सदस्यों में इस विषय में अनभिज्ञता 
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करण"; कुरुक्षेत्र दिसम्बर 
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की स्थिति देखने को मिली। यही कारण है कि शोधार्थिनी द्वारा तैयार साक्षात्कार अनुसूची में 
विकास के विषयों से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर व जानकारी 70० में से मात्र 42 प्रधानों ने 
उपलब्ध कराग्री अथवा इस विषय में स्वयं प्रश्नों के उत्तर दिये। शेष ने कछ बताने से इंकार 
.. किया, अथवा सचिव के होने पर जानकारी री देने का आवश्वासन देकर टाल दिया। 


इस प्रकार की स्थिति म स्वाभाविक रूप से पंचायतों के काम 'काज और निर्णय 
प्रक्रिया पर गाँव के प्रभावशाली लोगों व सरकारी अधिकारियों का हस्तक्षेप बढ़ जाता है और 
विकेन्द्रीकरण का लक्ष्य अधूरा रह जाता है। परिणाम यह होता है कि गॉव का विकास गाँव की. 
आवश्यकतानुसार न होकर प्रभावशाली व सरकारी अधिकारियों के निहित स्वार्थों के अनुसार होने 
लगता है। पंचायतें अपने लक्ष्य को तभी समुचित ढंग से प्राप्त कर सकती हैं जब इनका 
संचालन करने वाले शिक्षित हो और उन्हें विकास कार्यक्रमों की सम्यक जानकारी हो, जिससे वे 


हे क्‍ क्‍ अपने ग्राम-पंचायत की आवश्यकताओं की सही-सही पहचान करते हुए उनकी पूर्ति के लिये. 
22 द योजनाओं का निर्धारण कर सकें। इसके लिये पंचायत प्रतिनिधियों के समुचित व्यापक प्रशिक्षण . 





. का कार्यकम चलाया जाना चाहिये। शोध सर्वेक्षण के दौरान 95 प्रतिशत ग्राम प्रधानों / सदस्यों ने... 
प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया । | 


3. पंचायत व्यवस्था के नियमों के बारे में अनभिज्ञता :- 


आरक्षण की इस व्यवस्था के लागू होने के बाद बहुत से ग्राम प्रधान व पंचायत 








सदस्य पहली बार पंचायत प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आये। साथ ही नयी पंचायती राज... 


व्यवस्था के स्वरूप व इससे जुड़ी संस्थाओं के अधिकारों, व कर्तव्यों में भी भारी परिवर्तन कर 
दिया गया है। ऐसे में पंचायत व्यवस्था के विधि-विधानों की सम्यक जानकारी का न होना 





स्वाभाविक है। यह अनभिज्ञता भी सभी वर्गो के प्रधानों व पंचायत सदस्यों में देखी गई। इस 


सम्बन्ध में पूछे जाने पर केवल 44 प्रतिशत लोगों ने यह स्वीकार किया कि उन्हें पंचायती 
व्यवस्था के नियमों की अच्छी जानकारी है, जबकि 64 प्रतिशत लोगों ने सामान्य जानकारी और 


जा 3१ अ 3 आन ल्रत अकबर, कर ५ हि टी है अं . | 














22 प्रतिशत लोगों ने बहुत कम जानकारी होने की बात स्वीकार की। यह अनभिज्ञता भी 
पंचायत संस्थाओं, विशेष रूप से ग्राम-पंचायतों के कार्यकरण को प्रभावित कर रही है। अस्तु 
इस सम्बन्ध में भी पंचायत प्रतिनिधियों के व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता हैं| 


4. आर्थिक विषमता :- 
गाँवों में व्याप्त आर्थिक विषमता कमजोर वर्गों के उत्थान एवं सामाजिक परिवर्तन 
हु के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है ओर कृषि योग्य 
भूमि सीमित लोगों के हाथों सिमटी हुई है। परिणाम स्वरूप ग्रामीण स्तर पर कमजोर वर्गों से 
जुड़े लोग या तो अपने पुश्तैनी शिल्प से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं अथवा मजदूरी से। दोनों 
ही स्थितियों में इनकी प्रभावशाली लोगों पर निर्भरता बढ़ जाती है, जिस कारण ये पंचायतों में 


चुन लिये जाने के बाद भी इन्ही प्रभावशाली तत्वों के दबाव में काम करने को विवश होते हैं।.... 

. अपने आर्थिक हितों के चलते ये पंचायत के कार्यो को न तो पूरा समय दे पाते हैं और न ही जा कछ| 

. अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता। यही कारण है कि कमजोर वर्गों के शत-प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधियों ने... 

: इस बात को स्वीकार किया कि बिना उनके आर्थिक उत्थान के उनका सामाजिक उत्थान संभव... 

. ही नहीं है। वास्तव व में यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि जब तक पिछड़े ओर अनूसूचित 

.. वर्गों के लोगों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी नही बना लिया जाता तब तक पंचायत व्यवस्था क्‍ 
: के माध्यम से स्वावलम्बन, स्वराज्य, विकेन्द्रीकरण, जनसहभागिता व सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य. 


अधूरे रहेंगें। अतः पहले इस दिशा में सार्थक पहल की महती आवश्यकता है। 


5. सामाजिक पिछडापन :-- 


.. ग्रामीण राजनीति में नेतृत्व की सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठ भूमि की बहुत क्‍ 
महत्वपूर्ण भूमिका होती है ग्रामीण नेता का महत्व उसके व्यक्तिगत गुणों से कम और... 
पारिवारिक ख्याति से अधिक होता है। जिस नेता का परिवार गाँव में प्रभावशाली होता है वह 


नेता ग्रामीण राजनीति में शक्तिशाली होता है। यदि नेता का परिवार गॉव में शक्तिशाली तथा 


0०७७ ७एणरण 
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महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है तो उस नेता को अपेक्षाकृत कम महत्व प्राप्त होगा। ' प्रस्तुत 

: अध्ययन में सर्वेक्षण के दौरान ग्रामीण सामाजिक परिवेश व कमजोर वर्गों के प्रधानों / सदस्यों की क्‍ 
स्थिति एवं प्रतिकिया के अध्ययन से उपरोक्त तथ्य की पुष्टि होती है। वास्तव में सामाजिक 
पिछड़ापन इन वर्गों के पचायत प्रतिनिधियों की सफलता के मार्ग में एक बडी बाधा है। यद्यपि 
क्रमिक रूप से यह पिछड़ापन दूर हो रहा है किन्तु समग्र सामाजिक समानता लाने में समय 
लगेगा। किन्तु यह सत्य है कि आरक्षण की व्यवस्था पंचायतों में लागू कर देने से इस लक्ष्य के 
प्राप्ति की प्रतीक्षा का समय घटेगा अर्थात इस प्रकिया से सामाजिक परिवर्तन की प्रकिया में 
तेजी आयेगी। सर्वेक्षण के दौरान लगभग 93 प्रतिशत लोगों ने इस तथ्य को स्वीकार किया।” 


पंचायती राज की परिकल्पना में ही कमजोर वर्गों की भागीदारी बढ़ाने और 
उनकी सामाजिक स्थिति में तीव्र परिवर्तन की सोच निहित थी। प्रारम्भ से ही इस दिशा में 
: प्रयास भी किये गये किन्तु ग्रामीण समाज में व्याप्त विषमता और इस विषमता के प्रति व्यापक 
 उदासीनता के कारण अपेक्षित सफलता हासिल नही हो सकी। इस लिये नयी पंचायत चायत राज 
व्यवस्था में इस दिशा में विशेष ध्यान दिया गया तथा इस क्षेत्र में तीव्र परिवर्तन लाने का लक्ष्य. 
रखा गया। इसी उद्देश्य से पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़े वर्गों, अनु० जातियों और ५. 

अनुसूचित जनजातियों के लोगों को उनंकी आबादी के अनुपात में प्रत्येक स्तर पर आरक्षण देने ड़ 
की व्यवस्था की गई, किन्तु अशिक्षा, व्यवस्था के बारे क्‍ में अनभिज्ञता, आर्थिक विषमता, सामाजिक _ 
असमानता आदि के चलते इस दिशा में प्रारम्भिक अनुभव बहुत 'उत्साहजनक नही रहें हैं। किन्तु 
इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि नयी पंचायत प्रणाली की आरक्षण व्यवस्था से 
कमजोर वर्गों की स्थिति सुधारने व सामाजिक परिवर्तन का कार्य तेज होगा। समय बीतने के | 
साथ. बढ़ती जागरूकता इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है। 
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महिला सशकक्‍ताकररा क्‍ 
| प्राचीन भारत में वैदिक काल से ही स्त्रियाँ का स्थान पूज्यनीय था। स्त्रियाँ 
कुलदेवी मानी जाती थी। जहाँ अनेक विदुषी महिलाओं ने वैदिक ऋचाओं की रचना की वहीं 
क्षत्रिय कुलोत्पन्न स्त्रियों ने युद्ध में सारथी के रूप में कार्य किया। किन्तु लगातार होने वाले 
विदेशी आक्रमणों और सदियों की गुलामी ने प्राचीन आदर्शों और मान्यताओं को खोखला कर 
. दिया। परिणामस्वरूप नारी लाज के रक्षा, की आवश्यकता ने उसे घर की चारदीवारी में कैद कर 
दिया। वह देवी से दासी बनती चली गई। उसका समग्र व्यक्तित्व ही तिरोहित हो गया और 
उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक अधिकार कमजोर पड़ गये। श्ड 


भारतीय पुनर्जागरण के साथ उन्‍नीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध से ही पुनः नारी 


: प्रतिस्थिति पर विचार प्रारम्भ होता है। राजा राम मोहन राय घृणित सती प्रथा के विरूद्ध 


: आन्दोलन का संचालन करते हैं और इस पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में कानून बनवाने में भी 
. सफलता मिलती है। इसके अतिरिक्त विधवा विवाह, व स्त्री उत्तराधिकार का समर्थन तथा बाल 
विवाह का विरोध कर उन्होने इस आन्दोलन को आगे बढ़ाया। इनके अतिरिक्त स्वामी दयानन्दः ा 


क्‍ सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द व महात्मा गाँधी ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किये। 


स्वाघधीनता प्राप्ति के पश्चात जबं॑ भारत का संविधान बनाया गया तब उन्‍हें . 
समाज के हर क्षेत्र में समानता का दर्जा प्रदान किया। मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अनुछेद 45 


में कहा गया कि राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान 
या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। इस प्रकार संविधान द्वारा स्त्री-पुरूष 


समानता के आधार को स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार इसी अनुच्छेद के... 
उपखण्ड 3 में कहा गया कि “इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के 
लिये कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।” इस प्रकार समानता के साथ-साथ... 
. विशेष सुविधा एवं संरक्षण प्राप्त करने का भी अधिकार मिला। साथ ही राज्य के नीति निर्देशक _ रे 





तत्वों में भी इसी प्रकार के प्रावधान किये गये - . 





. अनु0 39 में कहा गया कि राज्य 


करेगा | 





साधन प्रदान करने का प्रयत्न 


य प्रत्येक स्त्री पुरूष को समान रूप से जीविका के... 





। 


2... इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि पुरूषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के 

क्‍ लिये समान वेतन दिया जाये । 

3. अनु0 42 में व्यवस्था है कि राज्य काम की यथोचित और मानवोचित दशाओं को 
सुनिश्चित करने ३2] के लिये तथा प्रसूति सहायता के लिये उपबन्ध करेगा। 


उक्त प्रावधानों के चलते यह कहना गलत न होगा कि भारत विश्व का वह क्‍ 
पहला देश है जहाँ महिला हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। छठे दशक के आते-आते उन्हें 
.. सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार प्रदान किये गये। सातवे दशक के प्रारम्भ में महिलाओं को प्रसूति 

क्‍ अवकाश देने की पहल की गई जिसके अन्तर्गत कार्यशील महिलाओं को तीन माह के प्रसूति क्‍ 
अवकाश की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही दहेज प्रतिबन्ध कानून, समान वेतन कानून तथा 
महिलाओं के सुरक्षा व संरक्षण से संबन्धित अनेक कानून परित किये हैं। किन्तु इन संवैधानिक 
.. और वैघधानिक प्रावधानों के होते हुए भी भारत में महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं क्‍ 
ह . -हुआ। उन्हें राजनीतिक व्यवस्था में अपेक्षित प्रतिनिधित्व नही मिला और उनका उत्पीड़न. नही क्‍ रे ह 
.. रूका| संसद और विधान सभाओं में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के ह ह 
. मामले को येन केन प्रकारेणं टाला जाता रहा। 


.. 73वाँ संविधान संशोधन और महिला सशकक्‍तीकरण :- 
प्रारम्भ से ही यह स्वीकार किया जाता रहा है कि महिलायें देश में कार्यबल का 
.. एक बहुत बड़ा हिस्सा है और उनकी पूर्ण तथा सकिय भागेदारी के बिना गरीबी उपशमन और 
राष्ट्र विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन होगा। समाज के विकास की प्रक्रिया में में 
महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः उन्हें विकास की मुख्य धारा में 
लाना सरकार का मुख्य लक्ष्य रहा है| इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये तथा महिलाओं को अधिकार 
सम्पन्न बनाने के उद्देश्य से समय-समय पर अनेक नीतियों, कार्यक्रमों आदि का निर्माण किया... 
जाता रहा है। किन्तु इस दिशा में 73 वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के ; 
सन्दर्भ में किये गये उपाय विशेष उल्लेखनीय है।. क्‍ मा 





हि 


वस्तुतः स्वतंत्रता के 55 वर्षो बाद नगरों में तो महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया 
तीव्र हुई है ओर महिलायें हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। किन्तु ग्रामीण परिवेश 
में, जहाँ भारत की अधिकांश आबादी निवास "करती है, यह लक्ष्य अभी भी बहुत दूर है। 73वें 
संविधान संशोधन द्वारा किये गये प्रावधान इस दिशा में नई रौशनी का प्रबन्ध करते हैं। 73वें. 
.. संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 8 के बाद एक नया भाग 9 अन्तः स्थापित किया गया । द 
. इस ने अन्तःस्थापित भाग के अनुच्छेद 243 (घ) के पैरा तीन में कहा गया है कि, “प्रत्येक 
.. पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून 
... स्थान (जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिये 
आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेगें और ऐसे स्थान किसी पंचायत 
. में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किये जा सकेगें।” इसी प्रकार पंचायत क्‍ 
के. अध्यक्ष पद के लिये हर स्तर पर (श्राम-प्रधान क्षेत्र पंचायत प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष) 
भी एक तिहाई स्थान उनके लिये आरक्षित होगें। 


| द पुरूष प्रधान समाज में लम्बे संमय से उपेक्षा की शिकार तथा उन्हीं के निर्देशों क्‍ | के हम द द 
पर चलने वाली उपेक्षित महिलाओं के लिये पंचायत संस्थाओं में आरक्षण मिलना और अपने.लिये .. 


. आईएंक्षित पदों के माध्यम से निर्वाचित होना एक सुखद आश्चर्य है। निश्चय ही यह कदम देश क्‍ 
: की आधी आबादी को देश को देश के विकास प्रशासन में सहभागी बनाने की दिशा में एक 
. महत्वपूर्ण प्रयास है। इस सन्दर्भ में 73 वे संविधान संशोधन के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार 
. ने उत्तर प्रदेश पंचायती रोज विधि (संशोधन) अधिनियम 4994 द्वारा महिलाओं के एक तिहाई... 
: आरक्षण की गई है जिसके अन्तर्गत प्रत्येंक जिले में पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर एक तिहाई 
महिलायें चुनकर आयी और अपने कार्य सम्पादन में संलग्न हैं। | 
किन्तु यह भूमिका उनके लिये नई है। क्‍या ये महिला प्रतिनिधि पद प्राप्त करने... 
क्‍ के बाद अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सशक्त * [[मिका का निर्वाह कर पायी हैं? क्‍या इनके माध्यम. 
्ग प्रशस्त हुआ है? क्‍या सम्बन्धित दायित्वों के सम्बन्ध में इनमें 
इन्हे अपने कार्यकरण के मार्ग में किस प्रकार २ “की. 
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उक्त प्रश्नों के सन्दर्भ तलाशने की दिशा में हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि 


पंचायत व्यवस्था के हर स्तर पर महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देते वक्‍त इनसे क्‍या 
. अपेक्षायें की गई - 


| 


4.. महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता तथा चेतना के प्रसार हेतु व्यापक कार्यक्रमों का. 


शासन द्वारा दिये 


महिला प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे महिलाओं को साक्षर बनाने, 

. परिवार कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने, महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम 
बनाने, उन्हें समाज में सम्मानित स्थान दिलाने, सामाजिक क्रीतियों का निवारण 
और महिला उत्पीड़न तथा शोषण समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम 


उठायेंगी | 


अपने क्षेत्र की महिलाओं से सम्पर्क करके उनकी समस्योओं को समझेंगी तथों लत 40. 
' पंचायत की बैठक में प्रस्तुत स्तुत कर उचित कार्यवाही हेतु निर्णय करवाने का प्रयास हे 


करेंगी | 


महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के विषय में महिलाओं तक आवश्यक जानकारी ..- 


सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगी । 


गाँवों में महिलाओं को स्वास्थ्य विषयक तथा जनसंख्या नियंत्रण की आवंश्यकता एवं 


महत्व व उपायों के विषय में जानकारी व जागरूकता सुनिश्चित करेंगी 


महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन के लिये व्यावसायिक कार्यक्रमों का संचालन। 
. ग्रामीण स्तर पर सरकार द्वांरा चलाई जां रही योजनाओं को लागू करने का प्रयास 


तथा उनकी जानकारी प्रत्येक को उपलब्ध कराना | 


. प्रशासनिक कार्यो की पूर्ति हेतु पंचायतों की बैठकों में भाग लेना | 





दिये गये कार्यो को निष्ठापूर्वक करने का दायित्व | 







की उपस्थिति तथा सहयोग को बढ़ावा देना । 


| आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने तथा उनके लिये आवश्यक सुविधायें उपलब्ध _ 





अपदएन+सयरलस पाप ८सपरप व पकननपपल्‍ 
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महिलाओं को आरक्षण देने का उद्देश्य मात्र उन्हें पद प्रदान करना नहीं है, 
बल्कि इन्हें समाज में समान रूप से सहभागी बनाना है। उनके स्तर में सुधार करना है व उन्हें 
इस प्रकार सशक्त बनाना है कि उनकी क्षमता का राष्ट्र व समाज हित में सदुपयोग हो सके। 
कार्यशील व कुशल नागरिकों की संख्या में वृद्धि हो सके। साथ ही महिलायें अनेक माध्यमों से 
क्‍ स्वयं को छोटे-छोटे व्यवसायों में सम्बद्ध कर अपनी परिवार की व अन्ततः राष्ट्र की अर्थव्यवस्था 
में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं| क्‍ द हम 


किन्तु प्रस्तुत शोध हेतु किये गये सर्वेक्षणों से जो तथ्य उभरकर आये हैं वे बहुत क्‍ 
उत्साहवर्द्धक नहीं है। सदियों से पुरूष प्रधान समाज में बन्धन में जीने की अभ्यस्त ग्रामीण 
महिलाओं से एक झटके में कुशल प्रशिक्षित राजनीतिक-प्रशासनिक कार्यकर्ता के रूप में दायित्व. 
निर्वहन की. तो अपेक्षा नही की जा सकती, किन्तु उन्हें जो पद और पदभार दिया गया है उसके. 
अनुरूप कार्य हेतु पहल और प्रयास की तो अपेक्षा की ही जा सकती है। किन्तु नयी पंचायत 


व्यवस्था के पहले पौंच वर्षो के पंचायत प्रंतिनिधियों और पिछले दो वर्षो के पंचायत प्रतिनिधियों 3 
के कार्यो से इतना तो स्पष्ट हुआ है कि उनमें राजनीतिक चेतना का संचार तो हुआ है, किन्तु... 


गईं अपेक्षाओं की दिशा में ठोस कार्य नही किये जा सकें हैं। अधिकांश महिलायें पद पर. 
होते हुए भी निर्णय की प्रक्रिया से दूरं केवल हस्ताक्षर करने व मुंहर लगाने का कार्य कर रही: 


है, जबकि शेष महत्वपूर्ण कार्य उनके रक्त संबंधियों (पुत्र या पति) द्वारा किये जा रहें हैं। ऐसे में क्‍ 


महिलाओ को आरक्षण देने की योजना के निहितार्थ नहीं पूरे हो सकते। अप्रत्यक्ष रूप से 
पंचायतों पर पुरूषों का ही कब्जा बना हुआ है और महिलायें केवल नाम के लिये पंचायत प्रमुख 
या सदस्य होती हैं। के 


क्‍ वास्तव में,महिलाओं के कार्य व्यवहार की उक्त स्थिति का कारण महिलाओं की 
अपनी कुछ समस्‍यायें और कठिनाइयाॉँ है जो उनके कार्य-मार्ग में बाधक बन रही है और 
पंचायती राज के माध्यम से महिला सशक्तीकरण की प्रकिया को बाधित कर रही है। अस्तु यहाँ. 
उन समस्याओं का उल्लेख | अपरिहार्य होगा | द ; 
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महिला प्रतिनिधियों कीं समस्‍यायें :- 

पंचायती राज व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर, विशेष रूप से ग्राम-पंचायतों में, 
महिला प्रतिनिधियों को अपने कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ 
रहा है उनमें से प्रमुख निम्नलिखित है - 


4. जागरूकता का अभाव +- | 

गॉवों के विकास का कार्य महिला ग्राम-प्रधानों अथवा सदस्यों द्वारा तभी 
समुचित ढंग से सम्पादित किया जा सकता है, जब उन्हें इस सम्बन्ध में व्यापक जानकारी हो। क्‍ 
वे इनकी बारीकियों से परिचित हो तथा उनके अन्दर जिम्मेदारी से काम करने की तत्परता हो | ह 
किन्तु सर्वेक्षण हेतु चुने गये गाँवों के महिला प्रधानों व सदस्यों से जब यह पूछा गया कि. 
विकास कार्यो के सम्बन्ध में चलायी जाने वाली योजनाओं की उन्हें जानकारी है? तो केवल 42. है 
_ प्रतिशत महिलाओं ने हॉ में उत्तर दिया और वह भी अपने परिवर के पुरूष सदस्य की हा 
उपस्थिति व परामर्श के आधार पर।' क्‍ पा 


2. अशिक्षा या अल्प शिक्षा :-. 


ग्रामीण महिलाओं में अशिक्षा अथवा अल्पशिक्षा उनके कार्य मार्ग में दूसरी 


महत्वपूर्ण बाधा है। पंचायतों के माध्यम से किये जाने वाले विकास कार्यो के सन्दर्भ में योजना... 


बनाने व उन्हें संचालित करने हेतु प्रधानों व प्रतिनिधियों को अच्छी तरह शिक्षित होना चाहिये।. 
अशिक्षित अथवा अल्प शिक्षित होने की दशा में * वे सम्बन्धित समस्याओं की पहचान करने व 
उनके निराकरण में असमर्थ होंगी। जिससे समूचा तंत्र प्रभावित होगा और लक्ष्य दिशा हीन 
होगा। हमीरपुर जनपद में साक्षरता दर विशेष रूप से महिलाओं में, बहुत कम हैं। 499 की 
जनगणना के अनुसार 57.8 प्रतिशत पुरूष साक्षरता की तुलना में महिला साक्षरता मात्र त्र 22.0 द 
: प्रतिशत है | यह प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में और भी कम हैं। यह महज संयोग है कि अध्ययन हेतु है 
चुने गये 70 गाँवों में महिला ग्राम प्रधानों 
भी ग्राम प्रधान निरक्षर नहीं थी। कि 








किन्तु 24 में से 49 अर्थात 79.77 प्रतिशत महिला ग्राम प्रधान 
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के जिन 24 ग्राम पंचायतों को चुना गया उनमें कोई 


मात्र जूनियर हाई स्कूल तक पढ़ी थी। केवल 3 महिला प्रधान उच्च शिक्षा प्राप्त थी जिनमें दो 
सामान्य वर्ग की व एक अनुसूचित जाति की महिला थी। पिछड़े वर्ग की कोई भी महिला उच्च 
शिक्षा प्राप्त नहीं थी। केवल दो महिला प्रधान हाईस्कूल पास थी जबकि कोई भी इण्टरमीडिएट 
पास नही थी। ऐसे में अल्पशिक्षित प्रधानों द्वारा पूर्ण समझ व जानकारी के साथ काम करना 
कठिन हो जाता है। सहायता के नाम पर बाह्य प्रभाव उन पर काम करने लगते हैं और आरक्षण 
दिये जाने का सही उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। इस सम्बन्ध में शत-प्रतिशत प्रधानों ने 


सर्वेक्षणके दौरान शिक्षित होने की आवश्यकता स्वीकार की [ 


3. आर्थिक पराधीनता :- 


ग्रामीण परिवेश में, विशेष रूप से हमीरपुर जनपद में, महिलायें आर्थिक रूप से. 
स्वावलम्बी नहीं हैं। इस सम्बन्ध में वे परिवार पालक मुखिया पर निर्भर करती हैं। पिछड़े व 
_ अनूसूचित जाति की अधिकांश महिला प्रधान अथवा सदस्य गरीबी की रेखा क॑ नीचे जीवन 
यापन कर रही है और मजदूरी करके गुजारा किया जा रहा है। ऐसे में आर्थिक प्रभाव पंचायतों 
में उनके क्षमता के पराभव का कारण बनता है। अत: उनके आर्थिक उन्‍नयन के लिये विशेष 
उपाय किये बिना उन्हे आरक्षण दिये जाने के लाभ प्राप्त कर पाना सम्भव नही है! 


4... जातीय मेदमाव :- 


ग्रामीण समाज में जातीय भेदभाव अभी भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है. 
जिसके चलते अनुसूचित जाति के ग्राम-प्रधानों विशेष रूप से महिला प्रधानों को अपने कार्य 
सम्पादन में तरह-तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 


5. पारिवारिक दबाव :- 


नयी पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को पद तो मिल 
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जा +- +>+ "के मनन ताल सोती पनीनमपकारना। सलकमनकाननन विशनननान«कक... 


/.. सर्वेक्षण से ग्राप्त सूचना को आधार पर 
"कद, क्‍ 
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. गये किन्तु उन्हें वास्तविक भागीदारी नहीं मिली। चाहे इसका कारण अशिक्षा हा, व्यवस्था के बारे 
: में अंनभिज्ञता हो, असुरक्षा का कारण हो, पर्दाप्रथा हो या कोई अन्य कारण, चुने जाने के बाद 
महिलायें पंचायत कार्यो में बहुत कम ही भाग लेती थी। किसी भी बैठक में वे स्वयं नहीं 
उपस्थिति होती बल्कि उनके पति या पुत्र वहाँ पहुँचते थे। इस विचित्र स्थिति के निराकरण के 
लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी कर आरक्षण द्वारा चुनकर आयी महिला 
प्रधानों / संदस्यों को बैठकों में स्वयं उपस्थित होने तथा उनके रिश्तेदारों के कार्यालय में प्रवेश द 
को प्रतिबंधित कर दिया गया।' किन्तु फिर भी इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। हाँ, 
जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किसी बैंठक में, जिसमें जनपद स्तर का कोई अधिकारी हो तो 
अवश्य ये महिलायें अब बैठकों में पहुँच जाती हैं, पर ग्राम-सभा व ग्राम-पंचायत की बैठकों में 
.. अब भी महिला-प्रधानों /सदस्यों के पति अथवा पुत्र ही पहुँचते हैं। ग्राम-पंचायत में विकास: 
. योजनाओं के सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही होती है वह प्राय: पुरूषों द्वारा ही की जाती हैं । इस 
... बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि शोधार्थिनी के स्वयं महिला होने क॑ बावजूद उसे सीधे 
.. महिला प्रतिनिधियों से नहीं मिलने दिया गया। प्रश्नों के उत्तर परिवार के पुरूषों ने ही दिये। 
. इस सम्बन्ध में यह पूछे जाने पर कि ग्राम-पंचायत के प्रधान पद पर चुनाव लड़ने का निर्णय 
उनका स्वयं का था अथवा परिवार प्रमुख का तो लगभग 30 प्रतिशत महिलाओं ने (पुरूष हा 
सम्बन्धी के परामर्श पर) स्वीकार किया कि चुनाव में प्रत्याशी होने का निर्णय उनका स्वयं का. हि 
था जबकि 70 प्रतिशत महिलायें (यहाँ भी पुरूष सदस्यों के परामर्श पर) यह मानती हैं कि उन्हें .. 
. चुनाव लड़ने हेतु परिवार के प्रमुख ने प्रेरित किया इसी प्रकार 33 प्रतिशत प्रधानों ने यह 
स्वीकार किया कि वे बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं जबाके 67 प्रतिशत 
महिलायें परिवार प्रमुख / अथवा अन्य किसी प्रकार के दबाव में कार्य करने की बात स्वीकार 
. करती हैं। इन दोनों ही उत्त्तों में सत्य का अंश कितना है यह खोज पाना बड़ा कठिन है 
क्योंकि अधिकाँश महिला प्रधानों ने अपने पति अथवा पुत्र के निर्देशन में शोधार्थिनी के प्रश्नों के 
उत्तर दिये। जब तक महिलायें स्वयं स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और कार्य करने में सक्षम नहीं. 
होती तब तक पंचायत के माध्यम से स्वराज और फिर सुराज का सपना अधूरा ही रहेगा 

7... शासनादेश संख्या 829, 33-727,7 28 दि 70 यार्च 7998. 
2& साक्षात्कार अनुसूची विधि से किये यये सर्वेक्षण को आधार पर।/ 
3. वही। 
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6. चरित्र हलन :- 
महिलाओं द्वारा सार्वजनिक रूप से बाहर निकल कर कार्य न कर पाने का एक 
कारण, जो निजी बातचीत में अधिकॉश महिलाओं ने बतायी, वह थी रूढ़िवादी-परम्परावादी 


- ग्रामीण समाज के संकीर्ण मानसिकता की सोच। अधिकॉश महिला प्रधानों व सदस्यों ने यह 


है बताया कि अगर वे. सार्वजनिक रूप से बिना परिवार के किसी सदस्य को साथ लिये, बाहर 
काम के लिये निकलती हैं तो उन पर तरह-तरह के आरोप लगाये जाते हैं। ऐसे में परिवार के 
पुरूष (पति अथवा पुत्र) पर उनकी निर्भरता बढ़ जाती है। 


7. अधिकारों के प्रति अनभिज्ञता :- : 


क्‍ अध्ययन के दौरान एक तंथ्यं सामान्य रूप से उभर कर सामने आया कि न्‍ क्‍ 
महिलाओं में पंचायत के प्रधान अथवा सदस्य के रूप में उनके क्या अधिकार तथा कर्तव्य हैं, _ 
8 प्राय: इसकी जानकारी अधिकाँश महिलाओं को नहीं है। इस सम्बन्ध में भी अधिकांश महिलाओं... 

... ने पति अथवा पुत्र के परामर्श से जवाब दिये। कुछ स्थानों पर तो स्थिति तब और विचित्र हो... 
...._ गई जब इस विषय पर उत्तरदाता महिला के सहायक पुरूष को भी इस सम्बन्ध में जानकारी | 
नही थी | इस प्रकार सर्वेक्षण के आधार पर यह पता चला कि मात्र 47 प्रतिशत महिला 2 





प्रतिनिधियों को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों की जानकारी है। 67 प्रतिशत को जानकारी नहीं 
है और शेष इस सम्बन्ध में अनिश्चय की स्थिति में नजर आये | 


क्‍ प्रस्तुत अध्ययन में महिलाओं के कार्यों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हुआ 
... कि उपर्युक्त बाधाओं के-चलते अभी सभी महिलाये स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं हैं। 
इस सम्बन्ध में उनके परिवार के पुरूष, विशेष रूप से पति ही सक्रिय हैं। ये महिलायें बिना. 


.. किसी परिजन के बैठकों में नहीं जाती। केवल कुछ महिलायें ही अपनी स्वतंत्र उपस्थिति का 


 पश्चिय दे पाई हैं। ग्राम-पंचायत की बैठकों में भी अधिकाश महिलायें नहीं जाती। पूछे जाने पर. 
उन्होने बताया कि जाने की आवश्यकता ही नहीं होती क्योकि घर पर ही रजिस्टर भेज कर. 
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उनकी उपस्थिति दर्ज करवा ली जाती हैं। कुछ प्रतिनिधियों के अनुसार उन्हें समय से बैठक की 
सूचना ही नहीं होती हैं। प्राय: प्रभावशाली व्यक्ति निर्णय ले लेते हैं। 


क्‍ किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि नयी पंचायत व्यवस्था में महिलाओं को एक. 
तिहाई आरक्षण दिये जाने के बाद भी इनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया ह। महिलाओं 
की स्थिति में सुधार की पहल हुई हैं और उन्होने अपनी शक्ति पहचाननी प्रारम्भ कर दी हैं। 
इस दिशा में महिलाओं के सशक्तीकरण के सन्दर्भ में निम्नलिखित उपलब्धियाँ फलीभूत हुई हैं- 
।... पंचायतों में महिला प्रतिनिधित्व होने से ग्रामीण महिलाओं में राजनीतिक चेतना का 
संचार हुआ है। राजनीतिक प्रक्रिया में चुने जाने की संभावना ने राजनीति के प्रति 
उन्हें उन्‍्मुख किया हैं। सन 2000 में हुए पंचायत चुनावों में 4995 की तुलना में 
अधिक जागरूकता देखने को मिली | 

2. पंचायतों में चुने जाने के बाद कार्य करते हुए क्रमिक रूप से महिलाओं में आत्म 
हि ..._ विश्वास बढ़ रहा है। हा दम 
3... पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने से महिलाओं में आत्म सम्मान और उनकी... 
... सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुईं है। क्‍ 
4... महिला प्रतिनिधित्व के कारण सार्वजनिक विषयों तथा निर्णयों पर चर्चा का दायरा: 
चौपाल से रसोई घरों तक पहुँच गया है। महिलाओं के कार्यप्रणाली में अपेक्षाकृत 

अधिक खुलापन व स्पष्टवादिता देखने को मिली हैं। 


महिला सशकक्‍तीकरण हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रम :- 





पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत महिलाओं की दशा में सुधार ला कर उनके 
सशक्तीकरण हेतु अनेक योजनायें तथा कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख निम्न 


१|. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना :- 


ही डल>न २७०४ -- ललजर 73-०० सन (लक --नन्ाभ कप लत पतन कक किन धनन-+प कलम गिगगाक के पिया गत लाना कक जब कक+-> मनन नमन वी “न अततम की न ५++ “कम मन न नग्न नपन का फान लक भार की“ पान ननफनभाननिक किन नी “पी कन पान >नन नरक “फिननकतनाक फट नकन कक तक गा. 


सकल नरक] (० लभ ७१ अभशामभकज+ भर यमणला०कपन्भभ उर्ममान५०कम+ ,समपशनाभनमइ नर काककेसमका- * है 
हे हिल नकनभन उलकननभमन शान ामकभपाकक वा »मकक +3+फा++०+ा+ ओज>न>ननन जन्‍न«मप्लजल पकलतपमोननना अकसलनक्‍नकक कवाताक-पम+भा “मनना3+मन 2ल्‍नम+ ने >्रमलामनम«कक 'दनन»भनज«» ++++ मम नमन अ«-ल-ननन्‍ाक। उथणअतराकनका फाजफाअाजबबन+ लजरन-अम कप न्‍ंननपननकभ» अानकान्‍»«ंआण 7 मीपंत न फेजवाननमन-ा कल 4-4+०५+ अममननकमलपात कमेकपअनन+बममथ २०७» जन कामननलनन्ानाा &अअकान«गओऊ १+-+-माकााओ विन-ननतनकमगान च्वानोनकमामनन "रनाअपणभातनीण सफापपवनममन» +ज+»५+ककक अमत"नननननननमथ कननतनी जम अपोलाकनशननाण मकर नकल, तिफनननकनकनी अनननलकन रमन, ल्‍मोकनाज८+ा७ वम्८मम»मम»कभ अनमवजनन्‍मन्‍्का 


विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को सोंपी गर्ई योजनायें - एक परिचय पंचायती राज मु 
विषाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ; प० 33 











जिसमें स्वरोजगार के सभी विषयों, जैसे- गरीबों को स्वसहायता समूह में चंगाठित करना, 
: प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, ढाँचा तथा विपणन जैसे पहलू शामिल हैं। इसके अन्तर्गत 
स्वसहायता समूहों के निर्माण पर बल दिया जाता हैं तथा इसका उद्देश्य तीन वर्षा के अन्दर 
स्वरोजगारियों को गरीबी रेखा से उपर लाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लघु उद्योगों की 
स्थापना करना हैं। इस योजना में व्यवस्था है कि प्रत्येक खण्ड में गठित समूहों का 50 प्रतिशत 
विशेष रूप से मलिाओं का होना चाहिये। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं का बचत तथा जमा 
के लिये प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे आत्म निर्भर बन सकें। योजना के अन्तर्गत आवर्ती 
निधि बैंक ऋण ताकि सब्सिडी के रूप में सहायता देकर महिलाओं को राजगारक जवसर 


उपलब्ध कराकर उन्हें समेकित करने का प्रयास किया गया है। 


2. इन्दिरा आवास योजना :- 
कि, क्‍ .. इन्दिरा आवास योजना का उददेश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने 
. वाले आवासहीन ग्रामीण परिवारों को मकान निर्माण के सम्बन्ध में सहायता प्रदान करना आओ 


इस योजना के अन्तर्गत नये आवासों हेतु पहाड़ी एवं कठिनाई वाले क्षेत्रों में 22 हजार रू० तथा... 


मैदानी क्षेत्रों में 20 हजार रू० प्रति आवास ताकि कच्चे आवासों के उच्चीकरण हेतु 40 हजार 
रू0 प्रति आवास सहायता दी जाती हैं। इस सम्बन्ध में वार्षिक परिव्यय का 80 प्रतिशत नये _ 
आवासों के निर्माण हेतु तथा 20 प्रतिशत कच्चे आवासों के उच्चीकरण हेतु व्यय करने की. द 
व्यवस्था हैं। इस योजना के अन्तर्गत 60 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति /जनजाति क॑ लिये 
तथा 3 प्रतिशत विकलांगो को लाभान्वित किया जाना है। इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण 
. विशेषता यह है कि इसके अन्तर्गत आवास महिलाओं के नाम आवंटित किये जायेंगे। विशेष 
परिस्थितियों में पति-पत्नी दोनों के नाम से आवंटित किये जा सकते हैं। वर्ष 4999-2000 में 
हमीरपुर जनपद में नये इन्दिरा आवासों के 434 के लक्ष्य के समक्ष 63। आवासों हेतु व 249. 

उच्चीरकण आवासों हेतु सहायता उपलब्ध करायी गई | 


७॥७७४४/४४७४७७७७७७७श आइए लइइइचइनी धाराओं ाभार्भ भााआओरआणाणो भा ७७७७४/७७७७५आआाआंक 
" अफसर “नमन 2 कवनन"ं««न्‍मभक । ४७७७७ ७४७७७४/७७७७७४, ७७ आय कक अमल >> कम सन लिअ मर ७०७७४४७७७/४/७७ररननय/कर था 
०" 
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2. जिला ग्राग्य आभिकरण से ग्राप्त सूचना के आधार पर. 
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3. ग्रामीण पेय जल योजना :- 


यह योजना 4984-82 में प्रारम्भ की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण 


क्षेत्रों में सहज स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है।' इसके अन्तर्गत हैण्डपम्पों, कुओं आदि के 
माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से अनुसूचित जाति /जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में शुद्ध पेय 
. जल उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का लाभ भी महिलाओं को अधिक छुआ हे क्योकि 
व्यावहारिक रूप से जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में जल की व्यवस्था महिलाओं के दायित्वों के 
. अन्तर्गत आता है। क्‍ 


4. उन्‍नत चुल्हा कार्यक्रम :- 


4983-84 में प्रारम्भ की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के 
स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण मुक्त चूल्हा उपलबध कराना। इससे न केवल प्रदूषण की _ 


रोकथाम होगी, वन सम्पदा की बचत होगी बल्कि महिलाओं के समय की भी बचत होगी। 





5. राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम 
यह कार्यक्रम 498-82 में प्रारम्भ किया गया था। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों 
में गैर परम्परागत ऊर्जा के स्रोत उपलब्ध कराकर प्रदूषण पर नियंत्रण, जैविक खाद की प्राप्ति व 


स्त्रियों के स्वास्थ्य में सुधार का लक्ष्य प्राप्त किया जाता हैं । 


6. वृद्धावस्था पेंशन योजना :- 


इस योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के वृद्ध पुरूष / महिलाओं 
को 425 रू0 प्रतिमाह की दर से पेंशन देने की योजना हैं। किन्तु यह पेंशन पति या पत्नी में 


से केवल एक को मिलेगी। शर्त यह है कि उसके पास 25 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी 


7. विकेन्रीकरण के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को सौंपी यह योजनायें एक परिचय पंचायती राज 
विषायय लखनऊ 


2 वही, ए० 38 
3. वही. ए० ३9 








४] 


चाहिये, लाभार्थी का पुत्र अथवा पौत्र सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी नौकरी में नहीं हाना चाहिये 


तथा लाभार्थी को अन्य किसी विभाग से पेंशन न मिल रही हो।' 


7. पारिवारिक लाभ योजना :- | 
इस योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के कमाने 
वालें व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित को एक मुश्त 40,000 रू0 की सहायता प्रदान 
की जाती है। मृतक की उम्र 48 वर्ष से 64 वर्ष के बीच होनी चाहिये। 


8. मातृत्व लाम योजना :- 


द इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाली १9 वर्ष से. क्‍ 
अधिक उम्र की महिला के प्रथम दो जीवित बच्चों के जन्म पर 500 रू0 एक मुश्त सहयता दिये. 


हर जाने की व्यवस्था है। 


9.  निराशजित विंधवाओं के लिये पेंशन :- 


निराश्चित विधवाओं के भरण पोषण की व्यवस्था हेतु सहायक अनुदान के रूप में क्‍ 


मासिक पेंशन दिये जाने की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित 
श्रेणी की विधवायें पात्र हैं- हर 
4. जिनके पुत्र या पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के न हो अथवा यदि हो तो 
सम्बन्धित महिला का भरण पोषण करने में असमर्थ हों या न करते हों | 
2... जिनके पास सभी स्रोतों से होने वाली आये कुल मिलाकर 225 रू0 मासिक से 
. अधिक न हो। क्‍ 


अहम कप काना कराना पंक्‍ण५्धस्‍थ, 5 8 28 52 नह 6 203 ० 2 33 00.6 8 7 35 दर 0 कक 8 0 री 0 8 ० लक 8 5 २ 0 की 2 2 हे 3५ पक 30 78 आल 322 - ०६ 
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| जो किसी ऐसी संस्था की संवालिनी न हों, जहाँ उनका भरण पोषण निःशुल्क 
किया जा रहा है। क्‍ क्‍ 

4... जिनको शासन के किसी विभाग द्वारा वृद्धावस्था या अन्य कोई पेंशन न मिल 
. रहीहो।.. द 


40. पुनर्गठित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम :- 
द यह कार्यकम 4 अप्रैल ॥999 को शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण 
परिवारों के लिये स्वच्छ शौचालयों के निर्माण का प्रावधान किया गया है। जहाँ पर व्यक्तिगत 
.. शौचालयों का निर्माण संभव नहीं है, वहाँ केवल महिलाओं के लिये ग्रामीण स्वच्छ शौचालयों का 
: परिसर बनाने का सुझाव है। महिलाओं के लिये _ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण एवं 
रख-रखाव के लिये आवंटित निधियों का 5 प्रतिशत तक प्रयोग किया जा सकता हैं।' रा 


ह यहॉ कछ ऐसे कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है जिनके माध्यम से ग्रामीण क्‍ | । 
क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित सुधार किया जा सकता है अथवा उन्हें कुछ मूलभुत 
सुविधायें प्रदान कर उनकी कठिनाइयाँ दूर की जा सकती हैं। ये कार्यक्रम ग्राम-पचायतों में. 


4/3 महिला सदस्यों की उपस्थिति से प्राथमिकता प्राप्त कर सकते हैं, यदि महिलाओं में 
जागरूकता हो और कार्य के प्रति निष्ठा | 


द महिलाओं में जागरूकता व सकियता के आभाव में ये कार्यकम महिलाओं के 

होते हुए भी पुरूषों द्वारा संचालित किये गये हैं अथवा किये जा रहे है, जिससे इनका सम्पादन 
महिलाओं की आवश्यकता के अनुरूप कम ही हो पाया है। अत: महिलाओं में जागरूकता लाने. 
हेतु विशेष उपाय करने होगें। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रयास किये जा सकते है- 


3. महिलाओं में पर्याप्त जागरूकता पैदा करने के लिये उन्हें उनके अधिकारों, 
कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में यथोचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। महिला. 


4.. कन्द्रीय ग्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम पुनर्निमित यार्य दार्शिका उ0 ग्र0 पंचायती राज 
निदेशलय लखनऊ 2000 प०24....... ४ 
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जन- प्रतिनिधियों के लिये ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षण केन्द्र लगाकर इन्हें विकास सके 


विभिन्‍न पक्षों से भी परिचित कराया जाना चाहिये। प्रशिक्षण छोटे-छोटे ग्रुप में 


स्थानीय भाषा में दिया जाना चाहिये । 

अशिक्षित महिला पंचायत प्रतिनिधियों को ग्राम स्तर पर ही महिला शिक्षिकाओं द्वारा 
शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था होनी चाहिये।... हा 
पंचायत प्रतिनिधि विशेष रूप से कमजोर वर्ग के पुरूष एवं महिलायें कार्यशील हैं। 


अतः: प्रशिक्षण देते वक्‍त इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि उनके 


जीविकोपार्जन में किसी प्रकार का व्यवधान न आवे | 


बाल विवाह रोकने हेतु कठोर कंदम उठाये जायें जिससे बालिकाओं को अपने 


व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का अवसर प्राप्त हो | 


बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाय। 


हाईस्कूल से ऊपर की बालिकाओं को व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय। 
निर्धनता निवारण कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ायी जाय | 

गाँव में महिला उद्यम शीलता को प्रोत्साहित किया जाय। ० 8० है गा 
ग्राम सभाओं में अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाय. | 
जिससे उन्हें विकास योजनाओं की निरंतर जानकारी मिलती रहे। हे मम 
लघु एवं कूटीर उद्योगों में महिलाओं को लगाया जाय जिससे उत्पादन में वृद्धि के 
साथ-साथ पारिवारिक रोजगार एवं आय में वृद्धि की जा सके। क्‍ 
वानिकी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की 
जाय | द ह क्‍ 

महिलाओं को स्वयं संगठित होकर पुरूष प्रधान मानसिकता को बदलना होगा ॥ 

उन्हें समझौता वादी नीति का परित्याग कर अपने विचार को महत्व देना होगा। 
अपनी क्षमता को पहचान कर स्वयं निर्णय करने व कार्य करने का साहस व आत्म 


बल पैदा करना होगा । 


वस्तुत: सरकार ने पंचायतों में आरक्षण के माध्यम से ग्रामीण प्रशासन में 


महिलाओं की भागीदारी कागजों पर सुनिश्चित कर दी तथा महिला प्रधानों तथा सदस्यों को... 
पुरूष प्रधान राजनीतिक-सामाजिक व्यवस्था ह में अपनी भूमिका निभाने के लिये खड़ा कर दिया 
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किन्तु इस भूमिका के सफल निर्वाह: हेतु आधार प्रदान नही किया गया। पुरूष राजनीति में. 
महिलाओं की भागीदारी को शून्य तक रखने का प्रयास कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी 
महिलायें अनपढ़ तथा प्रशासनिक दृष्टि से अल्पज्ञ हैं किन्तु उनके परिवार जन उन्हें “रबर 
स्टैम्प” बनाकर उनके अधिकारों का दुरूपयोग कर रहे है तथा अपनी राजनीतिक लिप्साओं की 
.. पूर्ति कर रहें हैं। जब तक उपर्युक्त उपायों द्वारा इस स्थिति में बदलाव नहीं लाया जाता और 
_ महिलायें स्वयं अपने विवेक से अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करती तब तक ग्राम-पंचायतों के 
माध्यम से उनके सशक्तीकरण क्तीकरण की प्रक्रिया अधूरी रहेगी । 
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उाध्याया 75 €95 


पंचायती राज ज व ग्रामीण विंकास 


स्वावलम्बन व स्वराज :- 


उत्तर प्रदेश कि आत्मा वहाँ के 97.34 गाँवों में बसती है।' रांज्य की आबादी 
का कुल 70 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण 
क्षेत्रों के विकास को गति प्रदान करने के लिये जो रास्ता चुना है, वह ग्राम पंचायतों से होकर. 
'गुजरता है। किसान, मजदूर और गरीब- कारीगरों के जो सपने वक्‍त के पाँव तले रौदें जा चुके हक 
थे उन्हें ग्राम-पंचायतों के माध्यम से साकार करने की योजना बनी है। ग्राम-पंचायतो को सत्ता 
के विकेन्द्रीकरण के माध्यम से विकास योजनाओं में सहभागी बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। 
: वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल 47 मण्डल, 70 जनपर्दा, 298 तहसीले, 809 विकास खण्ड ॥ 
तथा 54,826 ग्राम सभायें हैं। ग्राम-पंचायतों की भागीदारी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अधिक से. 
अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्व पूर्ण निर्णय लिये गये है, जिनके सकारात्मक परिणाम क्‍ 
भी दिखाई दे रहें हैं। प्रस्तुत अध्याय में ग्राम-पंचायतों के द्वारा किये जा रहे इन्हीं विकांस 
कार्यकमों की समीक्षा की गयी है। 


ग्राम पंचायतों कि वित्त व्यवस्था :- 


किसी भी विकास कार्य का मुख्य आधार वित्तीय व्यवस्था होती है। विकेन्द्रीकरण 
की योजना में अगर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता न सुनिश्चत की गयी हो तो सम्भवतः 
ग्राम-पंचायतें अपेक्षित लंक्ष्यप्राप्ति से दूर ही रहती। इस सम्बन्ध में 73 वें संबिधान संशोधन द्वारा 
पंचायतों को न केवल सम्वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है बल्कि विकास कार्यों के सम्पादन . 
: हैतु उचित वित्तीय व्यवस्था भी सुनिश्चित की गयी है। इस सम्बन्ध में संविधान के अनु0 243 
(एच) प्राधिकृत करता है कि राज्य विधान मण्डल कानून द्वारा 


अमयलंगााथ शभानमनर॥॥ा०काआाप+ अर हक १४ नकक न नगर ब।क 49०० नगद भार न वन पा ४ शाम दे कन वा भा क कम ते निनक मा पे गन न्‍ ५ 9 पं ५9 बब न कं पथरब मर >> >> + 9 8 2223 न मी का ता या न कस या बे या का 2 या ३ आय की 59३ 
४334७ ४७७४७७/४७७७७७७॥/४/७४७शंए/७/७४७७७७७७७७७७४एशशशशाशभााशा्आा नकल असल असल लु सुन कल आल जल जम अत जलन न कल न फीतुुभ॥ 3 गलअअमनल्रकल मे जी पुन ज अल अल 


ल्‍4. ममता भारती “उत्तर प्रदेश : नये ठुय की ओर ग्राम फवायतें: कुरुक्षेत्र मार्च 20202 प्र० 27 - 
2. अमेठी को दिसम्बर 2002 में जिला बनाने की घोषणा के बाद यह संख्या 77 हो ययी है। 
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- एक पंचायत को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए ऐसे कर, 


शुल्क पथकर और फीस उदगृहीत, संग्रहीत और विनयोजित करने के लिये प्राधिकृत कर. 


सकता है। क्‍ 
खः:- ऐसे प्रयोजनों के लिये और ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुये राज्य सरकार 
: द्वारा उदग्रहीत और संग्रहीत ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें किसी पंचायत को समनुदेशित 
. कर सकता है। 

ग:ः-- पंचायतों के लिये राज्य कि संचित निधि में से ऐसे सहायता अनुदान देने के लिये उपबन्ध 
कर सकता है। और 
घः:- पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धनराशियों के जमा करने के लिये ऐसी 


निधियों का गठन तथा ऐसी निधियों में से धन का प्रत्याहरण करने के लिये उपबन्ध कर सकता 


है जो विधि में विनिर्दिष्ट किये जायें | 


ि .. इसी प्रकार अनुच्छेद 243 (आई) में राज्य वित्त आयोग के गठन कि व्यवस्था... 
4. राज्य का राज्यपाल संविधान (73 वाँ संशोधन) अधिनियम, 4992 के प्रारम्भ होने से ॥ 
वर्ष के भीतर यथा शम्य शीघ्र और उसके पश्चात 5 वें वर्ष के अवसान पर, पंचायतों की... 
वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिये, और 
कः:- उन सिद्धान्तों, जो निम्न लिखित को शासित करेंगे, अर्थात - कप 
. राज्य द्वारा उदग्रहणीय ऐसे करों, शुल्कों, पथ करों और फीसो के शुद्ध आगमों का. 
राज्य और पंचायतों के बीच विचरण जो इस भाग के अधीन उनके बीच वितरित 


किये जा सकेंगे तथा पंचायतों के बीच स्तरों पर ऐसे ऑगमों के अपने-अपने अन्शों 


का आवण्टन, क्‍ 
2... ऐसे करों शुल्को, पथकरों और फीसों का अवधारण जो पंचायतों को समनुदेशित 
किये जा सकेंगें या उसके द्वारा विनियोजित किये जा सकेंगे 

3 राज्य कि संचित निधि में पंचायतों को सहायता अनुदान | 
खः:- पंचायतों कि वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये अध्युपाय द पर 
ग:-- किसी अन्य विषय, जो राज्पाल द्वारा पंचायतों के ठोस वित्त पोषण के हित में वित्त आयोग... 
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को निर्दिष्ट किया जाय, के बाबत राज्पाल को सिफारिशें करने के लिये एक वित्त आयोग का 
गठन करेगा। 


2. राज्य का विधान मण्डल. विधि द्वारा, आयोग की संरचना, अर्हता, जो आयोग के सदस्यों द 
के रूप में नियुक्ति के लिये अपेक्षित होगी, औरी रीति, जिससे उसका चयन किया 
जायेगा, का उपबन्ध कर सकेगा | 


3. आयोग अपनी प्रकिया अवधारित करेगा और, उसे अपने कृ॒त्यों के पालन के लिये ऐसी 
शक्तियाँ होंगी जो राज्यों का विधान मण्डल, विधि द्वारा उसे प्रदान करे | 


राज्य वित्त आयोग :- 


हि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 73वें संविधान संशोधन के अनुकम में पंचायतों की 
आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया 


गया है। इस प्रयोजन हेतु गठित प्रथम राज्य वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय 


निकायों ,/ पंचायतों को राज्य की कुल शुद्ध आय का 3 प्रतिशत देने की संस्तुति की थी किन्तु 
पंचायतों की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य की शुद्ध आय का. 
4 प्रतिशत पंचायतों को देने का निर्णय लिया गया। वर्ष 4997-98 से वर्ष 2000-2004 तक इसी 
आधार पर प्रतिवर्ष पंचायतों को धनराशि अवमुक्त की गई। इस प्रकार अवमुक्त धनराशि 
निम्नलिखित मदों में व्यय होगी - क्‍ क्‍ 

4.. सार्वजनिक लैम्प पोस्टरों के रख-रखाव के कार्य हेतु। 

2... गाँवों में स्थापित हैण्डपम्पों की मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु। 

3. ग्राम पंचायतों में स्थापित परिसम्पत्तियों जैसे प्राथमिक पाठशाला, पंचायत भवन, 

ए0एन0एम0 सेन्टर तथा अन्य सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के रख-रखाव हेतु। 
4... विभिन्‍न योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित मार्ग / खड़ण्जा नाली के रख-रखाव हेतु।.. 
5. जल निकासी, स्वच्छता कार्यक्रम एवं प्रकाश व्यवस्था हेतु । 


. विकेन्द्रीकरण के अन्तर्यत ग्राग पंचायतों को सोंपी गई योजनाये एक परिचय पंचायती राज 
विषाय. लखनऊ 2007, पृ० 72... 
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6... केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों पर प्राप्त धनराशि के मैचिंग ग्रान्ट के रूप में 


वस्तुत: ग्राम पंचायंतों की आय के कई स्रोत होते है, जैसे - 
4... आरोपित करों से आय, द 
2... राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, 
3... क्षेत्र पंचायत /जिला पंचायत के विशिष्ट कार्यकमों के लिये प्राप्त धनराशि, 
4... निर्माण की गई सम्पत्ति से, 
5. अन्य स्रोतों से। 


 .. 995 में नयी पंचायत व्यवस्था के लागू होनें व निर्वाचित होने के बाद हर 
हमीरपुर जनपद में ग्राम पंचायतों को विभिन्‍न वित्तीय वर्षों में उपर्युक्त मदों से प्राप्त आय का 


विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है- 


तालिका :- ॥ 





हमीरपुर जनपद में ग्राम-पंचायतों की आय 


मद द आय रू0० में 


4995--96 | ॥996-97 4997--98 | 4998--99 | 4999--00 | 





2. | राज्य सरकार के अनुदान से | 45239499 | 26472294. | 38340436 | 3892044 | 35424429 | 


पंचायत /जिला पंचायत | 834887 2643582 4908694 | 4368284 | 876580 
के विशिष्ट कार्यक्रमों के लिये 
प्राप्त धनराशि 













नकारा ७ 285० सता मन ५० कलम कम कला» तरवासमाक३ ७ अमन+ऊ+45 +घ७ जाम जन» 3 वभवमभ भर भजन पक +क ममता भ सायनकाका& 3334, जनम किननननम«नभऊ मकान करनेसानरजक अभय 2 तन अकानभ«पनक #/0 ७ ०भक+ पक७न४तनककनन भयाननरणमस+ आपनसक मम सिक+8क७) #कस»क-मक फमनमककमक॥ 
किलनसील समन नलिन नल चलती “रनननन अऑनननिननननन विननिननममनान वनननाननीयने निनीनगन्‍नभरनतनगन> «नल अमन काननालननन: निननिननननन अननननवननननी वन कनननननानाना िननननाननना वलनीननन अननननननननन अननननननतीा चिनिनानीनन नाना निननिनननाननान जनम, 


4... चांख्यिकी पत्रिका जिला-हमीखुर वर्ष 2000. अर्थ एवं संख्या प्रभाग प्र0 24. 


। 337000 445642 453095 | 44936 | 328974 | 
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ना हवा ।5678 | 34320 35400 | 39300 | 
' | 453958 394888 | 4720803 | 2574803 | 265754 
योग 46564948 | 33636473 | 45454348 | 43336895 | 36934734 


ग्रामीण विकास कीं महत्वपूर्ण योजनायें :- क्‍ 
.... भारत सरकार विभिन्‍न कार्यकमों के माध्यम से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र 
तथा स्थायी विकास लाने को कटिबद्ध है। भारत का ग्रामीण विकास मंत्रालय अनेक ऐसी 
योजनायें कार्यान्वित कर रहा है जिनका उद्देश्य ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर में सुधार लाना 
है। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीबी का पूर्ण उन्मूलन तथा तीब्र सामाजिक आर्थिक विकास 
करना तथा आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाना है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण 
विकास कार्यकमों का प्रभाव बढ़ाने के लिये 4 सूत्री कार्य-नीति लागू की है। इस कार्य-नीति के. 
ः चार सूत्र निम्न है-' द द थम 





कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता पैदा करना, 

कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, 

जनता की भागीदारी बढ़ाना, एवं... 
ग्राम सभा को सुदृढ़ बनाकर जबाबदेही व सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित 
करना | ३ क्‍ 

क्‍ इन्ही उद्देश्यों और सूत्रों के आधार पर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 
ग्राम-पंचायत के माध्यम से उक्त कार्यकमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ये योजनायें और 
कार्यक्रम हमीरपुर जनपद में भी संचालित हो रही हैं। इस सम्बन्ध में जिन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों 
का संचालन हो रहा है वे निम्न है- क्‍ ः क्‍ 


छा # ० (७ 


4. सुनिश्चित रोजगार योजना :- | 
सुनिश्चित रोजगार योजना 2 अक्टूबर 4993 को 257 जिलों की चुनी हुयी 4778 


... क्‍्कपनरअंन«न हमाकान+नसनस दवततननकब, '३६५४०नाक, शाम १3लस्कक /्रमाभ5थ५०५० ५०७७०; कका++++ वन तरह ॥४७५]० अमर भसमपाकक धभ०० मम कक ९;५४७५७५ ' 





3 अपन आन लममककमक७७+ ;७५४०५७नब्क १७५०३०॥००म 2399० १० #%३/४५७००॥ ;न७-»७तमक ,४+++कानाभान कस अभना #कमनानजमक ७ग१०५॥॥ कलम शाम >+लथका ॥॥एए90७॥७७॥४७७७७७७७७ए७े७७७/७शाश/ शा आलम मु लल 8 ललुलल नल मना मनी अमल वीकीकक लक अनशन “िलनकपनननाक अनतननीशननना जनन»पन»कणा 


4. गछु राटौड्र पंचायती राज और यहिला विकास पोइन्टर पब्लिशर्स जयपुर ए0 ३७ 
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पिछड़ी पंचायत समितियों में प्रारम्भ की गयी थी।' ये पंचायत समितियाँ सूखे की आशंका वाले 
इलाकों, मरू भूमि क्षेत्रों में, जन जातीय क्षेत्रों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित थी जहाँ पुनर्गठित 
: सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू थी। बाद में इस योजना को चरण बद्ध तरीके से देश के बॉकी 
पंचायत समितियों में लागू किया गया और अन्तत: 4997-98 में यह देश की समस्त पंचायत 


समितियों में लागू कर दिया गया। 


उद्देश्य :- 

सुनिश्चित रोजगार योजना का प्राथमिक उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 
ग्रामीण गरीबो के लिये शारीरिक श्रम के जरिये मजदूरी, रोजगार की अत्यधिक कर्मी के दौरान 
अतिरिक्त मजदूरी रोजगार के अवसरों का सृजन करना हैं। योजना का गौण उद्देश्य स्थायी 
_ रोजगार तथा विकास के लिये टिकाऊ स्वरूप की सामुदायिक, सामाजिक तथा आर्थिक 
: परिसम्पत्तियों का सृजन करना है... जे 


वित्त पोषण :-- 


इस कार्यक्रम कों केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाता... 


है और लागत को केन्द्र तथा राज्यों के बीच 75 : 25 के अनुपात में वहन किया जाता है। 


लक्ष्य समूह :- मय ि 

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने 
वाले अनुसूचित जाति /जनजाति तथा खतर नाक कार्यों से निकाले गये श्रमिकों के अभिभावकों 
को प्राथमिकता दी जाती है। 


अिशनलनतल«- मलपारननभ, (नमन नल रन अेननमलकक नलकमक+ 3 3+७५५६५५३७००+५७+कनकल५ 5 
४७७७७: बफरओ ५७४४७७४७ 'लललननतनन मफनानलतान सका» ९५५-3५५»9»4 रोकना लननाननामक "जमनननप्लॉनक नन्ान्न १७५७५५३५0७५॥ अला४न«५फात+ समानता पान चहपन्‍का+नाक+क २४५#कभ७/५।३-क ५७५५५ 3++५2+न कण स्फनव++०»ककक अनकक»५त- ७०५७७००नाक जन्‍्ाकननग+पम |ललनननमन<भनमन+क>»५क ७» नन»म-»«» 3५ लकाकात फननमनम_«« न. 


7... वही; ए0 32 क्‍ द 
2 विकन्द्रीकरण के अन्तर्गत ग्राम फचायतों को सौंपी य्ई योजनायें एक परिचय पंचायती राज 
विभाय लखनऊ; 2007, ए्‌ 3३4 
|. 3. वही 
खँः वही 
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कार्यक्रम नीति 


इस कार्यक्रम को जिला पंचायत के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। जिले 
के लिये आवण्टित राशि का 70 प्रतिशत क्षेत्र पंचायतों को आवण्टित किया जाता है तथा 30 
प्रतिशत जिला पंचायत को हस्तान्तरित किया जाता है। वार्षिक कार्य योजना 70 प्रतिशत अंश 
के लिये क्षेत्र पंचायतों के द्वारा बनाई जाती है तथा 30 प्रतिशत अंश के लिये जिला पंचायत 
: द्वारा बनाई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान नकद किया जाता है। 
योजनान्तर्गत कार्य के लिये ठेकेदारों का लगाया जाना प्रतिबन्धित है। कार्य मस्टर रोल के 


आधार पर कराये जाते हैं| 


यदि मजदूरी रोजगार की माँग को अन्य योजना अथवा गैर-योजना कार्यो के. 
अन्तर्गत पूरा किया जा सकता है तो कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ करने कि 
. आवश्यकता नहीं है। स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन करने वाले उत्पाद स्वरूप के केवल गहन. 
श्रम कार्यो को वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिये। इस योजना के अन्तर्गत. 
: कार्यों को सामान्यतया अतिरिक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के लिये तभी प्रारम्भ किया 
.. जाता है जब अत्यधिक कमी हो तथा माँग की पूर्ती के लिये मजदूरी रोजगार के पर्याप्त अवसरो 
का सृजन करने हेतु सामान्य योजना /गैर-योजनागत योजनाओं के अन्तर्गत संसाधन उपलब्ध क्‍ 
न हों। इस योजना की कुछ अन्य विषेशतायें निम्न लिखित हैं- 

4... जिले को ७0 प्रतिशत निधियाँ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार जारी की जायेंगी और 
यदि राज्य में निर्वाचित तथा सर्व शक्तिमान पंचायती संस्थायें हैं तो शेष 20 प्रतिशत . 
को कंवल प्रोत्साहन के रूप में जारी किया जायेगा । 

2... राज्य सरकार केन्द्र सरकार की सहायता के अवमुक्ति के बाद 45 दिन के अन्दर ४ 
जिला ग्रामीण ऐजेन्सियों का अपना मैचिंग अंश जारी करेगें | क्‍ 

3. एक जनपद से दूसरे जनपद को तथा इसी प्रकार एक क्षेत्र पंचायत से दूसरी री 
पंचायत के लिये निधियों के अन्यत्र उपयोग की अनुमति नहीं है। 

4... निधियाँ जिला ग्राम्य अभिकरण /जिला पंचायतों को दी जायेंगीं और यदि इन 


00000 ७० अंश 2 मी अल आम ह 
रपनमाऊनन शरशक५३ ३ #+ताआ8 ता #कमानमननाकतन फमाकाननकमक ऋा७+कपत पधाभमआाउनक+ २००/धवाकानरा ९७५३३ ७७०७७ +धमननभमकक हनन, ७५०५++२०नन, ॥30०-न+ )कमननमथ 2७५३-५३ “म+«नमसभा ऋकाभमाथ०न५ '3/१०५मनमतकः 2९2मरवातक आमने ++»फाककानंजक भलककामकाबकथ# ;ननम्लम«न्‍का हथतणका॥»क०॥ #-जममरमवक ७७७७४४४७७७॥७/७७७/७७७७७७७७७७/७७७७ अर आाकंआा न ईअसगअे*अ मकर सके सम सनक अम शक ही दस मनन परी नीज अमल नील लक एज अल 


[99 


निधियों का उपयोग नहीं किया गया तो ये रद्द की जा सकेंगीं और केवल 45 प्रतिशत 
को आगामी वर्ष में अवशेष के रूप में ले जाने की अनुमति होगी। 
2. इसके अन्तर्गत कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सकता जब तक कि वह वार्षिक कार्य 
योजना का एक भाग नहीं बन जाता। 
3. इसके अन्तर्गत मृदा एवं नरमीं संरक्षण, लघु सिंचाई एवं पेय जल श्रोतों का नवीनी करण 
.. तथा जल के भूतल को बढ़ाना, परम्परागत जल एकत्र करने वाले ढ़ाँचों, वाटरशेड 
योजनाओं से सम्बन्धित कार्यों, गाँवों को अन्य गाँवों /ब्लाक मुख्यालयों से जोड़ने वाली 
सड़को तथा गाँवों को कषि क्षेत्रों से जोड़ने वाली सड़को के निर्माण, निकासी कार्यों तथा 
वानकीं को प्राथमिकता दी जानी चांहिये। 
...._ 4. इस योजना के अन्तर्गत निम्न लिखित निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा सकते- 
: कः- धार्मिक प्रयोजनों के लिये भवन, . 
. ख- स्मारक, स्मृति स्थल, प्रतिभा, मेहराब द्वारा, स्वागत द्वार आदि, 
गज बड़े पुल 
घः- सरकारी कार्यालय के भवन, पंचायत भवन, परिसर की दीवारें 
चः:- उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, कालेज़ों के लिये भवन । 
5. योजना के अन्तर्गत कार्यों के विवरण को प्रकाशित किया जायेगा और ग्राम सभा को 
इससे अवगत कराया जायेगा ताकि पारदर्शिता और उत्तर दायित्व सुनिश्चित हो सके। 
6. जिला पंचायत9»क्षेत्र पंचायतों को योजना के अन्तर्गत सृजित परि सम्पत्तियों के 
रख-रखाव पर अधिकतम 45 प्रतिशत व्यय करने की अनुमति है। 
7. मजदूरी-सामग्री के 60 : 40 अनुपात को सख्ती से कार्यान्वित किया जायेगा । 
8. मजदूरी का भुगतान निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के दर के अनुसार होगा। द 
9. राज्य, सतर्कता एवं निगरानी समितियों के माध्यम से इस योजना के अन्तर्गत किये जा 
.. रहे कार्यों की निगरानी करेगा । द 


इन्दिरा आवास योजना :- 





यह योजना वर्ष 4985 में प्रारम्भ की गई थी। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा के 
नीचे जीवन यापन करने वाले आवास हीन ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना. 
है। इस योजनान्तर्गत केन्द्र का अंश 75 प्रतिशत तथा राज्यांश 25 प्रतिशत है। क्‍ 
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आवासों की इकाई लागत :- 
क्‍ इस योजना के अन्तर्गत नये आवासों के निर्माण तथा पुराने कच्चे मकानों का 
उच्चीकरण हेतु सहायता प्रदान की जाती है- 
 कः- नये आवासों हेतु पहाड़ी एवं कठिनाई वाले क्षेत्रों में 22,000 रूपये तथा मैदानी क्षेत्रों में 
20,000 रूपये प्रति आवास दिये जाते है। क्‍ 
खः:- कच्चे आवासों के उच्चीकरण हेतु 40,000 रू० प्रति आवास सहायता उपलब्ध करायी 
जाती है। 


'विशेषतायें 
इस योजना- की अन्य महत्वपूर्ण विशेषतायें निम्न है- 
4. आवासों का निर्माण लामार्थियों के स्वयं के भूखण्ड पर या क्लस्टर में एक स्थान पर 
... बनाये जायेंगे। जा 
. 2. आवासों की कोई डिजाइन निर्धारित नहीं है। शर्त मात्र यह है कि आवास कुर्सी क्षेत्र... 
क्‍ कम से कम 20 वर्ग मीटर हो। 








3. वार्षिक परिव्यय का 80 प्रतिशत नये आवासों के निर्माण हेतु तथा 20 प्रतिशत कच्चे 
...  आवासों के उच्चीकरण हेतु व्यय होगा। 
4... कुल लामार्थियों में कम से कम 60 प्रतिशत लाभार्थी भार्थी अनुसूचित जाति / जनजाति के 
तथा 3 प्रतिशत लाभार्थी विकलांग होने आवश्यक है । 
5... आवास महिलाओं के नाम से आवंटित किये जायेंगें। विशेष परिस्थितियों में 
पति / पत्नी दोनो के नाम से आवास आवंटित किये जा सकते है। 
6. लाभार्थियों का चयन ग्राम-सभा की खुली बैठक में होगा। 
7. आवासों का निर्माण लाभार्थियों द्वारा स्वयं कराया जायेगा । 
है लाभार्थियों को दो किश्तों में धन उपलब्ध कराया जायेगा, जो सीधे उनके बैंक खातों 
क्‍ में हस्तान्तरित किया जायेगा । 
9... स्वच्छ शौचालय एवं धूम्र रहित चूल्हा इस योजना का अभिन्‍न अंग होगा। 


जा 0 हि * हि था 


के विकेन्द्रीकरण के अन्तर्यत ग्राम पंचायतों को सौंपी य्ई योजनायें एक परिचय पंचायती राज 
विभाग लखनऊ; 2007, प्र 35 
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_ हमीरपुर जनपद में विभिन्‍न वर्षों में अद्यतन इस योजनान्तर्गत निर्मित अथवा 
उच्चीकृत, इन्दिरा आवासों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है- 


तालिका-- 


हमीरपुर जनपद में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित 





आवासों की संख्या 


643 850... 


643 530. 





_3.ग्रामीण पेयजल योजना :- 
यह योजना 4984-82 में प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण 
क्षेत्रों में शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराना है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित 
जाति /जनजाति बहुल क्षेत्रों को तथा प्राथमिक विद्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर लिया 
जाता है। क्‍ 
ससाधन :- 


ग्रामीण पेयजल योजना का संचालन निम्न योजनाओं के माध्यम से कराया जाता है--* 


24++०>ककत 6 "कपााकना७बआ+ 





7. जिला ग्राग्य विकास आभिकरण स्े प्राप्त सूचना के आधार पर 
2. विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत ग्राम फ्चायतों को सौंपी यह योजनायें एक परिचय फ्चायती राज 
विभाय लखनऊ; 2007, ए ऊः 
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4... न्यूनतम आवश्यकता कार्यकम- इसके अन्तर्गत शत प्रतिशत अंश दान राज्य का 
होता है। क्‍ 
2. त्वरित कार्यकम- इसमें शत प्रतिशत अंश दान केन्द्र का होता है। 


3. गुणवत्ता प्रभावी कार्यकम- इसमें 25 प्रतिशत अंश राज्य का तथा 75 प्रतिशत केन्द्र 
का होता है। क्‍ क्‍ 
4... डच कार्यकम- इसमें शत प्रतिशत अंश बाह्य श्रोर्तों से प्राप्त किया जाता है। 
5. अनुसूचित जाति /जनजाति - इसके लिये शत प्रतिशत अंश राज्य सरकार का होता 
है । 


ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 250 की आबादी 
. अथवा 30 से 40 परिवारों पर इण्डिया मार्का-प  हैप्डपम्प की स्थापना की जाती है / हैण्डपम्प 
की स्थापना हेतु ग्राम-पंचायत की खुली बैठक में सार्वजनिक उपभोग स्थल का चयन किया 





जाता है। हैण्ड पम्प अधिष्ठापन का कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम निर्माण शाखा द्वारा सम्पन्न. 
_कियां जाता है। हमीरपुर जनपद में विभिन्‍न वर्षों में लगाये गये इण्डिया मार्का- ए. हैण्ड पम्पों 
. की संख्या निम्नवत है- 





तालिका--3 


वर्ष... हैण्ड पम्पों कि संख्या लाभान्वित जनसंख्या 
क्षय 
का 


वर्ष 4999-2000 में खण्ड वार हैण्ड पम्पों का वितरण निम्न प्रकार से था. 










7. सांख्की पत्रिका पृवक्‍्ति ए0 97 
2. .वह्ली 











[2-: 
(2 
(»> 


तालिका-- 


मोदहा 


. 4-.स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना :- 


स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना नाम से एक नयी स्वरोजगार योजना । 


अप्रैल 4999 को प्रारम्भ की गयी। इसके साथ ही समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण 


महिला एवं बाल विकास कार्यकम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण कारीगरों 
को उन्नत किस्म के औजारों कि आपूर्ति, गंगा कल्याण योजना तथा 40,00000 कप योजनायें 
समाप्त कर दी गयीं। स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना को पिछले कार्यक्रश्लैं के सकारात्मक 


पहलुओं तथा कमियों को ध्यान में रब कर बनाया गया है। पहले के कार्यक्रमों में सभी कार्यक्रम... 


गरीबी उपशमन के लक्ष्य से बनाये गये थे, किन्तु कुछ वर्षों से प्रत्यके ने अलग-अलग स्वतन्त्र 
कार्यक्रम बनाकर उनका कार्यान्वयन प्रारम्भ कर दिया था। अपने-अपने कार्यक्रमों के लक्ष्यों को 
प्राप्त करने कि प्रतिस्पर्धा सी होने लगी थी और कार्यक्रमों के बीच सम्पर्क, समन्वय और 


: महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता गौड़ हो गयी थी। इस लिये इन. 


समस्त कार्यक्रमों को पुनर्गठित कर स्वर्णजयन्ती ग्रांम स्वरोजगार योजना लागू की गयी । 


.. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का सुस्पष्ट उद्देश्य ग्रामीण निर्धन लोगों. 
की पारिवारिक आय को सुधारना तथा इसी समय स्थानीय आवश्यकताओं तथा संसाधनों के 
अनुकूल निचले स्तर पर डिजाइन की लोचशीलता उपलब्ध कराना है। इसके पुनर्गठन का. 
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उद्देश्य छोटे-छोटे उद्यमों के विकास के माध्यम से सतत्‌ आय सृजन कि सुविधा उपलब्ध 
कराकर कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाना है। ऐसा करके गरीबों कि कार्यक्षमता बढ़ानें, 
ऋण प्रद्योगिकी, विपणन तथा बुनियादी ढाँचे जैसे विभिन्‍न घटको के बीच प्रभावी सम्पर्क स्थापित 
किया गया है। इस योजना कि प्रमुख विशेषतायें निम्न है- 


4. 


सहायता प्राप्त परिवार (जिन्हें अब स्वरोजगारी के नाम से जाना जायेगा) या कोई 
अकेला व्यक्ति अथवा कोई समूह स्व-सहायता समूह हो सकता है। 

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य प्रत्येक सहायता प्राप्त परिवार को 
तीन वर्षों में गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। क्‍ द क्‍ 

प्रत्येक स्वरोजगारी परिवार को प्रतिमाह कम से कम 2000 रू०0 आय सृजन हेतु 
सक्षम बनाना है। क्‍ 


इस योजना के अन्तर्गत निधियों में केन्द्र तथा राज्य सरकारों का अंश 75 : 25 के 


अनुपात में है। द 
स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना लघुउद्योगों का एक व्यापक कार्यक्रम होगा 


_ जिसमें स्वरोजगार के सभी पहलू शामिल होंगे, जैसे- ग्रामीण गरीबो के स्वसहायता 


समूहों का गठन तथा उनकी क्षमता का विकास, सामूहिक किया कलापों की योजना, 
ढ़ाँचा निर्माण, तकनीकी ऋण तथा विपणन | 
इस योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों कि स्थापना में समूह गत दृष्टिकोण पर जोर 
दिया जायेगा। इसके लिये प्रत्येक खण्ड के लिये वहाँ उपलब्ध संसाधनों, लोगों की 
व्यावसायिक दक्षता तथा बाजारों कि उपलब्धता पर आधारित 4-5 प्रमुख गति 
विधियों की पहचान की जायेगी। इन प्रमुख गतिविधियों का खण्ड स्तर पर चयन... 


क्षेत्र पंचायत द्वारा तथा जिला स्तर पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण / जिला 


पंचायत द्वारा किया जायेगा। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना की सहायता का 
बड़ा हिस्सा गतिविधि समूहों के लिये होगा । पा 

ग्राम सभा गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना में चिन्हित किये गये गरीबी रेखा से. क्‍ 
नीचे के परिवारों को प्रमाणित करती हैं। प्रत्येक प्रमुख गतिविधि के लिये उचित 
वैयक्तिक परिवारों की पहचान एक सहभागी प्रक्रिया द्वारा की जाती है। क्‍ 
स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना एक ऋण सह सब्सिडी कार्यकम है। ऋण ः 


. इसक अन्तर्गत निर्णायक अवयव है जबकि सब्सिडी एक लघु तथा सामर्थ्य प्रदान. 


40. 


42. 


॥, 


॥4. 
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करने वाला घटक है। इस लिये इसमें बैंकों की वृहत्तर भागीदारी होगी। 

इसके अन्तर्गत ऋण की समग्र राशि एक बार के बजाय अनेक चरणो | 
जायेगी | 

इसके अन्तर्गत एक व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यकम के माध्यम से दक्षता विकास पर 


जोर दिया जाता है। जिला ग्राम विकास अभिकरण को स्वर्ण जयन्ती ग्राम 


स्वरोजगार योजना के आवण्टन का 40 प्रतिशत प्रशिक्षण के लिये निर्धारित करने की 


अनुमति है। 


इस योजना कि और से स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के स्वरोजगारियों 


द्वारा उत्पादित सामानो के विपणन को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें बाजार 
आसूचना, बाजारों का विकास, परामर्श सेवायें तथा निर्यात सहित सामानों के विपणन 


के लिये संस्थागत व्यवस्था सम्मिलित है। 
स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना द्वारा पहचान की गयी सामूहिक गतिविधि के 
लिये तकनीकी उन्नयन को सुनिश्चित किया जाता है। 


इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण गरीबों में से बहुत कमजोर समूहों पर ध्यान केन्द्रित... 
किया जाता है। इसके बाद स्वरोजगारियों में से 50 प्रतिशत महिलाओं के समूह कु 
होंगे। ० 

अनुदान की अधिकतम सीमा व्यक्तिगत स्वरोजगारियों के लिये 7500 रू0 तथा 
अनुसूचित जाति,/जनजाति के लिये 40,000 रू0 तथा समूह के लिये परियोजना... 


लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 4.25 लाख रूपये होगा | 


स्वरोजगार समूहों के गठन के 6 माह के पश्चात उनका क्षेत्रीय करण करके 


कार्यशील समूहों को रिवाल्विंग फण्ड उपलब्ध कराना। रिवाल्विंग फण्ड उपलब्ध. 


कराने के 6 माह बाद पुनः श्रेणी करण करके कार्यशील एवं अच्छे समूहों को ऋण 
सुविधा उपलब्ध कराना | 


इस योजना में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण त्वपूर्ण है। 


हमीरपुर जनपद के सभी विकास खण्डों में इस योजना द्वारा ग्रामीण निर्धन 
परिवारों को लाभान्वित कराया जा रहा है। विभिन्‍न विकास खण्डों में वर्ष 2000-04 व 2004-02... 
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में गठित स्वसहायता समूहों के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि इस योजना के अन्तर्गत 
.. लाभान्वित होने वालो की सख्यां में वृद्धि हो रही है- 


तालिका--5 


 कमांक | विकास झछाण्डों के नाम वर्ष 2000--2004 2004-2002 
हि आम डक 


क्‍ इन स्वसहायता समूहों द्वारा अथवा व्यक्तिगत लाभार्थियों द्वारा विभिन्‍न क्षेत्रों में 
गर बब्ती, मोमबत्ती, पिसे मसालें, दरी निर्माण, भैस पालन, बकरी पालन, सुअर पालन तथा 
साबुन बनाने के कार्यों द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के महात्व पूर्ण प्रयास किये जा 
रहें है। 









कषधि विकास :-. 





..निर्धन वर्गों के लिये गाम्य विकास अभिकरण विभाग के अन्तर्गत चलाये जाने 
वाले कार्यक्रमों के अलावा कृषि विभाग सिंचाई विभाग व गन्ना विभाग कषि की बेहतरी के लिये क्‍ 
ग्राम पंचायतों के माध्यम से अनेक योजनाओं का संचालन कर रहे है जिससे कषि की उन्नत 
: व्यवस्था करके ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के साथ-साथ राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था को भी व्यापक सम्बंल: 
प्रदान किया जा सके। वास्तव में भारत की आत्मा गाँवों में बसती है और गाँवों के विकास का 


कररमध्मरलंक 2७७७७ ७७०, अल पु ह 
'ाााह४2 सामान अफ*म कला, अासा५राअमपए १०4०७७/१७५०५ अप; भाप ७ /ाभारंकअसन्‍्या अम/+म कमर, का 32 चमामनननालनन ह५8।०४म+ #ालत्मारनन 8098५+%७॥% 'जततनतरधानसत #४+#+०भाप/॥ जनरकतमल५का। इमततसाअअथ, लनलभभणकथन करमननान॥स ऋमनतमाक सालाना शलाकलरकताभ»।जत३७9 कक शलमकलभभवं #्रमाममतमक़॥ ३80६४/॥४व३ १) मन्नत बम भकमप्/ जमनमलव्कन्‍ूण भाभा+ननमलक |नमवनाक ९४३ (संपननल७७/० ;॥७#ता५५९॥क पल अन ट ' "बहास्‍अरप्रेआायढक' वंकाकमाए4++काभानकः भरकम शक न्‍य ५५७७७७७७४४७७७आओ आशा आल अफरलॉपशराजाए फमन्‍्मकन नम घमलणलमकक साकनमोन्‍णनकक 


4. जिला ग्राग्य विकास आभिकरण से आआप्त सूचना के आधार पर 





7706] 


आधार कृषि है, इस लिये इसकी उन्नति के लिये कार्य करना अपरिहार्य है। इस उद्देश्य से 
किप्नानों के बीच कुछ प्रदर्शन कार्यकमों तथा आयोजन कर उन्हें नयी कृषि तकनीकों के बारे में 
जानकारी दी जाती है। इन प्रदर्शनों में खण्ड प्रदर्शन, मिनीकिट प्रदर्शन, फसल तकनीक प्रदर्शन, 
एकीकृत कीट प्रबन्धन प्रशिक्षण आदि प्रमुख है। कृषि कार्य में सिंचाई की अहम्‌ भूमिका होती है, 
ड्स बात को ध्यान में रखते हुए राजकीय नलकूपों को ग्राम-पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिया 
गया है | राजकीय नलकूप अब ग्राम पंचायत के स्वामित्व में होंगें। इनके रख-रखाव व मरम्मत 
. की जिम्मेदारी अब ग्राम पंचायतों को है। इस कार्य हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा शासन को अलग से 
क्‍ धनराशि दी जाती है। इस समय हमीरपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 493 नलकूप कार्यरत 
हैं जिनका विकास खण्ड वार विवरण निम्नवत है- क्‍ 


.... कीररी हक >> 

2. सुमेरपुर-. ॥55 

3. सरीला -. ॥44 

4, . गोहाण्ड- 
राठ - +- 

मुस्करा -. 3. 

मौदहा -. 72 
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जातियों के विकास हेत विशेष योजनायें :- 

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के गरीब परिवारों के सामाजिक, शैक्षिक व 
आर्थिक विकास के उद्देश्य से 975 में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम 
लिमिटेड (अनुगम) की स्थापना की गई। अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति जिनके पास स्वयं का. 


रोजगार करने के लिये धन नहीं है, उनके लिये ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न योजनायें चलाई जा. 
रही है- 





७७७७४७७७७७७आ/७॥७७४/ आह जाओ अकाल नमन 





| सलन- यान जकेकननननन समन “मनन उपन--कनज ॑रनन>ननननन कपानमभभन»-+८ फपनधनन»न, १७७७७७७रंआााआओ ; 
नी निशा "3 नभाा+ 8 फ़म०क ७) ३७७७७ ५० अरकत मना अरमान ५३० १-३७५५५५१७-२९७७४७०७७+ कैनन++व१३७४७७ ९०७३७. पमक५+००+- ४४७०३ ५७ जममथ ++५०5७०७५ ४3१० भाजान्‍॥५+३०॥ +४७७५७3 ५5 साथ ७५+५०५०९ ५९ 4०9>भनमक ५ममाऊ 2७१» 403 कर +/0४५०/३७०५३ ।लंामनमकानना आफ भगगअक हम/तलाम- रा सेनाजाकाओा बलमभंनातबक पमनम्ववन-त! जराशआआ+कक आमतनकभात भंजनकनआनाकक 


सांख्यिकी पत्रिका हमीरपुर पृर्वाक्‍्त प्0 47 





. स्वत: रोजगार योजना :- 
इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिये निम्न व्यक्ति पात्र होगें- 


4.. वह अनुसूचित जाति का हो। 
2... वह गरीबी की रेखा के नीचे निवास कर रहा हो, गरीबी की रेखा हेतु सरकार द्वारा 
आमदनी निर्धारित है। ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की सालाना आय 
ग्रामीण क्षेत्रों में रूपया 4,000 तथा शहरी क्षेत्रों में 44 850 निर्धारित है। इस संबंध में. 
आय प्रमाण पत्र का आर्थिक रजिस्टर के आधार पर ग्राम-पंचायत के प्रधान तथा 
..ग्राम-पंचायत. विकास अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा । 
3. जाति प्रमाण पत्र समक्ष राजस्व अधिकारी जिसमें जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी 
.. सिटी मजिस्ट्रेट, परगनाधिकारी एवं तहसीलदार सम्मिलित है द्वारा निर्गत किया 
जायेगा | 


.. अनुसूचित जाति का व्यक्ति यदि उल्लिखित शर्तों को पूरी करता हो, तो वह 
अपना उद्योग व्यवसाय, सेवा, लघु सिंचाई, पशुपालन आदि योजनायें प्रारमंभ करने हेतु अपने. 
आवेदन पत्र ग्राम-पंचायत विकास अधिकारी को देगा। उसके बाद लाभार्थी को चयन ग्राम सभा 
की खुली बैठक में आर्थिक रजिस्टर के आधार पर किया जायेगा। सबसे गरीब व्यक्ति सबसे 

पहले सुविधा का पात्र होंगा। 


यह योजना बैंक के सहयोग से संचालित है। इसके अन्तर्गत पात्र व्यक्ति रू 
0,000 से रू 7,00000 तक की योजनाओं में बैंक से ऋण प्राप्त कर अनुगम से मर्जिन मनी 
ऋण एवं अनुदान की सुविधा प्राप्त कर सकता है। अनुगम द्वारा योजना लागत का 50 प्रतिशत _ 
अथवा रू 6,000, जो भी कम हो, अनुदान के रूप में दिया जाता है। योजना लागत का 25 
प्रतिशत भाग मर्जिन मनी ऋण के रूप में 4 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाता है तथां शेष 
धनराशि बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर पर उपलब्ध करायी जाती है। प्राप्त ऋण की वापसी 
लामार्थियो को 3 से 5 वर्ष की अवधि के बीच करनी है। मर्जिन मनी ऋण की वापसी अनुगम 
क्‍ को तथा बैंक ऋण की वापसी बैक को करनी होती है। 
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2. स्वच्छकार विमुक्ति पुनर्वास योजना :- 


वित्तीय वर्ष 4992-93 से भारत सरकार द्वारा मैला ढॉने वाले स्वच्छकारों को 
इस पेशे से मुक्ति दिलाकरं साफ सुथरे पेशे में लगाने हेतु यह योजना लागू की गई है। इस 
योजना के अन्तर्गत जाति, आयु तथा धर्म का कोई बन्धन नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे 
व्यक्ति जो कमाऊ शौचालयों में मैला उठाने का कार्य कर रहे हैं, इस योजनान्तर्गत ऋण व 
: अनुदान लेने हेतु पात्र है, इनके साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के परिवार के बालिग सदस्य भी इस 
योजना का लाभ उठा सकते हैं। 


इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित परिभाषा के अनुसार प्रद्रेश 
के समस्त जिलों में जिलाधिकारियों के मार्ग-दर्शन में स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों की पहचान 
हेतु 





सर्वें कराया गया है, जिसकी सूचना प्रत्येक जनपद के मुख्यालय स्तर पर अपर जिला 


... विकास अधिकारी (समाज कल्याण), जिला प्रबन्धक, अनुगम के पास मौजूद है। सर्वे की सूची क्‍ 





ग्राम-पंचांयत विकास अधिकारी (समाज कल्याण) द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। सामान्यतः वह क्‍ 
: व्यक्ति जिसका नाम सर्वे सूची में सम्मिलित है, योजना के अन्तर्गत लाभ लेने हेतु पांत्र है, है 

तथापि यदि पंचायत की खुली बैठक में यह स्वीकार किया जाय कि कोई व्यक्ति सूची में छूट 
गया है तथा शुल्क शौचालय के संबंध में मैला ढोने का कार्य करता है तो उसे पात्र मानकर _ 
उसकी पुष्टि ग्राम प्रधान तथा ग्राम-पंचायत विकास अधिकारी द्वारा लिखित प्रमाण पत्र द्वारा. 
निपटाने की स्थित में उसे भी लाभान्वित किया जा सकता है। अनुगम द्वारा यह योजना बैंको के 
सहयोग. से .संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षित पात्र व्यक्ति रू 50.0.00 तक की 
सुविधा लघु उद्योग, सेवा व्यवसाय, परिवहन क्षेत्र तथा कृषि विभाग की सभी योजनायें अपनी 
रूचि के आधार पर ले सकता है। इस योजना के अन्तर्गत योजना लागत का 50 प्रतिशत 
अधिकतम रू 0,000 अनुदान के रूप में योजना लागत का 4१5 प्रतिशत मर्जिन मनी ऋण के 
रूप में 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर तथा शेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में बैंक ब्याज दर क्‍ 
पर उपलब्ध करायी जाती है। ऋण प्राप्ति की अदायगी लाभार्थी को 3 से 5 वर्ष के मध्य की 
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जानी होती है। मर्जिन मनी ऋण अनुगम को तथा बैंक ऋण की राशि बैंक को अदा करनी 
होती है।' द 


3. नि:शुल्क बोरिंग योजना :- 
इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे निवास करने 
वाले मैदानी क्षेत्र के लघु एवं सीमान्त कृषको के खेतों में बोरिंग करायी जाती है। इस योजना .. 
के अन्तर्गत अनुदान की अधिकतम सीमा बुन्देलखण्ड में बोरिंग की वास्तविक लागत या 
अधिंकतम रू 7,500 जो भी कम हो तथा अन्य जनपदों में रू 6,000 निर्धारित है। अनुदान की 
अधिकतम सीमा से अधिक लागत आने 'की दशा में अतिरिक्त व्यय भार लामार्थी कृषक द्वारा 
स्वयं वहन किये जाने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत जिन कृषकों के खेतों में बोरिंग 
. कराया जाता है, उन्हें उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित 
द है स्वत रोजगार योजना #राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित वित्त एवं विकास निगम द्वारा 
वित्तपोषित पम्पसेट योजना के अन्तर्गत पम्पसेटों के क्रम हेतु वित्त पोषित भी किया जाता है। 


समाज कल्याण विभाग की योजनायें 


उपर्युक्त विकास योजनाओ के अतिरिक्त कमजोर एवं असहाय लोगों को आर्थिक 

सुरक्षा गारंटी प्रदान करने के लिये समाज कल्याण द्वारा अनेक योजनाओ का संचालन किया जा 
रहा है जिनका विस्तृत उल्लेख पिछले अध्याय में महिला सशक्तीकरण के सन्दर्भ में दिया जा 
चुका है। यहाँ इनका नामोल्लेख किया जाना पर्याप्त होगा- 

4. .. वृद्धवस्था किसान पेन्शन योजना, क्‍ 

2... पारिवारिक लाभ योजना, 

3... मातृत्व लाभ योजना, 

4... निराश्रित विधवा पेन्शन योजना । 


(० करन कमनकस+का पक ककन्‍मकमककक७ ५ #हनलनवेणम, 





' किलकलनम 2० पालननननलक-तनकलनननक, 
४७७७॥७॥७७॥७७॥/॥/॥७७/७॥७७/॥॥८/४एएश॥४७७७॥७४४७एछशआश ७०० आल नल मल मनन मनन नमक लक नकल मनन मल लिललिकीदिक लिन लक लि नकी ली विन लक 3डलस+भाकतक संत पलक क्‍मभ५6रा०लजनन पनललश कम १०५५१०+कालमाल फ्राानलनभमाकन 'फलनकाममए ऋषानाश मत अत्लनसककभा५० 2रक४कनालानत "फसल +कापन०अआआतना पिफासतनकाे लमकललवकाभा-मंनननाइमन+क8, शाम», 


विकेन्द्रीकरण के अन्तर्यत ग्राय पंचायतों को सौंपी यह योजनायें एक परिचय पंचायती राज 
विधाय लखनऊ; 2007, पर 7024-65... ः 


2. वही एए 7७. 








मूल्यांकन :- 
क्‍ वस्तुत: उपर्युक्त योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बेरोजगारी, 
गरीबी, सामाजिक-आर्थिक असमानता दूर करते हुओ सबको न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा की गारंटी 





लगाने की दशा में न तो सही पात्रों की पहचान सम्भव थी और न ही कार्य में शीघ्रता। इन 
योजनाओं को ग्राम-पंचायतों के माध्यम से लागू करने का निर्णय करके दोहरे लक्ष्य प्राप्त किये 
जा सकेंगें। एक तो स्थानीय प्रशासन स्थानीय समस्या बिन्दुओं की सहज पहचान कर उनके 
समयोचित निराकरण का प्रयास करेगा दूसरे विकेन्द्रीकरण की इस प्रक्रि उ्या से जनसहभागिता 
और राजनीतिक चेतना में भी वृद्धि होगी। शोध सर्वेक्षण के दौरान 87 प्रतिशत लोगों ने यह 
स्वीकार किया कि इन विकास कार्यों का सम्पादन सरकारी तन्‍त्र की तुलना में ग्राम-पंचायतें 








अधिक प्म 5 





शोधार्थिनी द्वारा व्यक्तिगत रूप से गाँवों का, गाँवों में हो रहे विकांस कार्यो का निरीक्षण करने 


पर यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि इस व्यवस्था से जगह-जगह विभिन्‍न योजनाओं के 


अन्तर्गत विकास कार्य चल रहें हैं। लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। 


किन्तु इस सम्बन्ध में कछ नकारात्मक तथ्य भी उभर कर सामने आये हैं, 
जिनका निराकरण पंचायती राज व्यवस्था के सफल भविष्य के लिये आवश्यक है। शोघार्थिनी ने. 


जिन समस्याओं और नकारात्मक बिन्दुओं पर गौर किया वे निम्नलिखित हैं- 


विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत ग्राम-पंचायतों को सौंपी गयी जिम्मेदारियों के निर्वाह हेतु और 
उनमें निष्पक्षता तथा पारदर्शिता लाने हेतु नयी पंचायत व्यवस्था में पर्याप्त उपाय किये. 


गये हैं। यदि इन उपायों का पालन किया जाय तो विकास कार्यों में पक्षपात, भ्रष्टाचार 


योजना के अन्तर्गत लाभार्थी का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में किया जायेगा तथा 
निर्णय किसी एक व्यक्ति द्वारा न लिया जाकर ग्राम-पंचायत द्वारा बहुमत से किया 


अररमाल/+ सामनभन४५लनक ताकासाकशभक 
७७/४७/95३३ नवमी /|िलकाअमकभा मजा २७१५७) फरमजेलमामसाक सामान, जमा ५५३३७ ाह+अगसाकम सनपलफो मन मातम नाम # नाक अरमभमान्ानॉं अंतर +9ल्‍कन/मल्‍्मसत ज़पपराानपक# >कमाननवनकानन ऋरमंगममामक जशका+म पर ऋषानकमपइरनम कामानककप (४७७७आांथ ७७७ आांआककी 


7. स्रक्षात्कार अनुसूची के किये यये साक्षात्कार के आधार पर 





है उपलब्ध कराना है। इस सम्बन्ध में कार्य करने हेतु किसी बाह्य ऐजेन्सी अथवा सरकारी तन्‍त्र को 


तरह से कर सकती है।' और पहले कि तुलना में यह कार्य अच्छी तरह किया भी _ 
. जा रहा है। नयी पंचायत व्यवस्था लागू होने से पूर्व भी विकास कार्यकम संचालित किये जाते थे... 
.. किन्तु ग्राम पंचायतो कि प्रभावी भूमिका न होने के कारण कार्य दिशा हीन व विलम्बित होते थे। 


और अनियमितताओं की संभावना न्‍्यून हो जायगी। इस सम्बन्ध में व्यवस्था है कि किसी _ 


५४७७७४७७७/७७७७७७७॥/॥७७७७/७७७/शशशाआााआा  /अ ी आ लल ली अमर सनम लकी 





[>> 
[> 


जायेगा। अलग-अलग विषयों से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन सम्बन्धित समितियों की 
देख-रेख में किया जायगा। किन्तु व्यवहार में देखा गया कि ग्राम सभा और 
ग्राम-पंचायतों की प्रायः बैठकें ही नहीं होतीं। इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण के नतीजे 
क्‍ ग्राम-पंचायत प्रधानों तथा पंचायत सदस्यों के सम्बन्ध में विरोधाभासी हैं। जहाँ अधिकांश 
प्रधान यह स्वीकार करते हैं कि ग्राम-सभा, ग्राम पंचायत की बैठकें नियमित होती हैं 
वहीं ठीक इसके उलट, अधिकाँश पंचायत सदस्यों का कहना है कि बैठकें नहीं होती है, 
.._ केवल उनसे हस्ताक्षर कराया जाता है।' इस सम्बन्ध में कमजोर वर्गों की व महिला 
सदस्यों की स्थिति और भी निष्प्रभावी है। कुछ स्थानों को छोड़ कर अधिकॉश महिला 
प्रधानों की स्थिति किसी न किसी दबाव में कार्य करने वाले प्रधान की थी। क्‍ 
. अधिकाँश कार्यों के सम्बन्ध में देखा गया कि ग्राम प्रधानों ने स्वयं अकेले प्राथमिकतायें 
तय कर लीं और कार्य हेतु निर्णय ले लिया [* प्रधानों का यह निरंकुश आचरण वास्तव में 


... पंचायती राज व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना के विरूद्ध है। 


. पारदर्शिता लाने के लिये एक उपाय यह किया गया है कि माँगे जाने पर, ग्राम-पंचायत 
के कार्यों के सम्बन्ध में, अभिलब्ध कराये जायेंगें। किन्तु इस सम्बन्ध में भी ग्राम प्रधान 
अपेक्षित सहयोग नहीं करते। शोधार्थिनी द्वारा व्यक्तिगत रूप से इस बात का अनुभव 
किया गया। अधिकाँश प्रधानों ने, कारण चाहे जो रहा हो-- जाँच का भय या जानकारी 
का अभाव- विकास कार्यों के बारे में सूचना देने में आनाकानी की | क 
. इस सम्बन्ध में एक प्रमुख समस्या है बहुत से ग्राम प्रधानों व पंचायत सदस्यों को 
विकास योजनाओं व कार्यो के सम्बन्ध में जानकारी व अनुभव का न होना। ऐसी स्थिति 
उनके स्वतंत्र निर्णय की क्षमता को प्रभावित करती है और वे किसी दबाव में कार्य करते क्‍ 
हैं | क्‍ 
. पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम प्रधानों का अशिक्षित होना विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने । 
के मार्ग में एक बड़ी बाघा है।. 


असल अल छल पंफकननतनी आमममपनस् 8 अब करन नव अजजल वकील 
' इशय३३ा५७०मांज १७१७रकाकाओ॥ पाममपवामांगमाा। काकनाभापममात ! भकोराकम्यकता भावना कान-भध॥३११ंम गे एन _फ़ानफ फ़मपभन भलाकभ)१९+५ाल। 'सालः#ाधरामत- अप) १:)नानलीक सेकवलेप्ाााभा | पाकअककाफक32आ #आआ»००३०३+३+ मास उफेकात) २+४बप ककवानंनममत फनीयााायानकनाा कंपनी का#+++पपरव १्का++नसावापत ९नकापकाक+ पा ७3३५७५३७७-+ 4नरनपकक+9ं-#+९ “परारका#इ>काक 'अमनआाअमभकः ;रमाममरथलन?फ़ा श्ररमलाफथकारंक ग्रा९५१७४५% ४ ऋरनााप्ंनमत्काक ,ऋ0॥8॥१७३७७ +॥०९भुवमनान पमाशाइकानेसामाा आा2७ा७७द३७७०५ 9#0पा+पायनकक। नाम ॥/१०७: अभाधकमंधगन ना ++काए%2+म॒ फुल शव ९/भाना ह200००नतन अं जरतरपृफरककक १ममर्ाथइ.॥४७+ ॑पपतमारसमलल धवफमनतकन्‍ को आभंनंन्‍परकनान पल का+क 4४4 शाममकलमा परमााताकइमोनाएक भितातनसासकमाका, ७७छएआाओ 
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2 वही 


3. व्यक्तियत निरीक्षण के आधार पर... 











[+>2 
अनानम 
(+) 


क्‍ कूल मिलाकर इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि जब तक पर्याप्त प्रशिक्षण 
द्वारा दीक्षित प्रधान व पंचायत प्रतिनिधि पूर्णतया पंचायत व्यवस्था के निर्धारित मापदण्डों 
के अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन नही करते तब तक पंचायती राज व्यवस्था के 
द्वारा किये जाने वाले स्वावलम्बन के प्रयास अधूरे होंगे और स्वराज का स्वप्न दूर की 
चीज होगी | ््ि क्‍ 
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अध्याय ४- साल 


भारत में ग्राम. स्थानीय शासन की परम्परागत प्राकृतिक इकाई के रूप में प्राचीन 
काल से ही विद्यमान रहे हैं। वैदिक काल से ही हिन्दूराज व्यवस्था के प्रत्येक युग में इनकी 
भूमिका व अस्तित्व के प्रमाण समकालीन ग्रन्थो में प्राप्त होते है, विशेष रूप से चोल शासन काल 
में इस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने का. प्रयास किया गया था। किन्तु भारत में मुस्लिम. 
शासकों का शासन स्थापित होने के साथ ही गाँव स्थानीय शासन की प्रारम्भिक इकाई के रूप. 
में अपना महत्व खोने लगते है। ब्रिट्रिश काल के प्रारम्भ तक भारत के अधिकांश भागो में ग्रामीण 


... प्रशासन निर्जीव व निष्क्रिय हो गया। ब्रिट्रिश काल के प्रारम्भ में प्रशासन के अत्यधिक 


)  केन्द्रीकरण के कारण प्रशासन में गाँव की भूमिका व महत्व विलुप्त से हो गये। 





कालान्तर में अत्यधिक केन्द्रीकरण के दुर्गुणो और दुष्परिणामों से परिचित होने 
के उपरान्त ब्रिट्रिस शासकों ने विकेन्द्रीकरण और इस दिशा में गाँव की भूमिका के विषय में 
पुनर्विचार प्रारम्भ किया। इस सम्बन्ध में विकेन्द्री करण के सम्बन्ध में 4870 में लार्ड मेयो का 
प्रस्ताव व स्वशासन के सम्बन्ध में 4882 का लार्ड रिपन कां प्रस्ताव उल्लेखनीय है। इस दृष्टि 
से 490 में चार्ल्स हांबहाउस कि अध्यक्षता में गठित शाही विकेन्द्रीकरण आयोग की सिफारिशें 
और सुझाव 4909 ग्राम प्रतिष्ठा के पुनः स्थापन का मार्ग प्रशस्त करते है। इसी प्रकार 4945 के 
भारत सरकार के प्रस्ताव, 4949 के भारतीय शासन अधिनियम व 4935 के भारतीय शासन 
अधिनियम में महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये | क्‍ 


. स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात जब भारत के भावी राजनीतिक स्वरूप का निर्धारण 
संविधान सभा द्वारा किया जा रहा था तब अनेक वैचारिक भिन्‍नताओं-मतभेदों के बावजूद ह 
ग्राम-पंचायतों का गाँधी वादी मॉडल संविधान में “राज्य के नीतिनिर्देशक तत्वों” के अनुच्छेद 40 

थान प्राप्त करने में सफल हो जाता है। संविधान की 7 वीं अनुसूची में इसे राज्य सूची के 
अन्तर्गत र थान मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास के उद्देश्य से तथा विकास _ 


















है 08. 


की प्रकिया में स्थानीय समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 4952 में 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा ॥ 953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारम्भ किया गया। किन्तु जन 
सामान्य कि अपेक्षित सहभागिता, इन कार्यकमों के सन्दर्भ में नहीं प्राप्त की जा सकी। 


कालान्तर में पंचायत संस्थाओं की सक्रियता और प्रभावशील सुनिश्चित करने के 
उद्देश्य से 4956 में बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया 
जिसमें 4957 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें त्रिस्तरीय-ग्राम स्तर, खण्ड स्तर और 
.. जिला स्तर-पंचायती व्यवस्था की स्थापना का अनुमोदन किया गया था इस प्रतिवेदन के आने 
के बाद 2 अक्टबर 4959 को सर्व प्रथम राजस्थान ने और 4 नवम्बर 959 को अध्यप्रदेश ने 
विकेन्द्रीकरण की नयी पंचायत व्यवस्था का प्रयोग प्रारम्भ किया। तत्पश्चात अन्य राज्यों ने भी 
इस व्यवस्था को स्वीकार किया | 


का इसके बाद समय-समय पर पंचायतों को और अधिक सक्रिय व प्रभावशाली ह 
. बनाने के उपायों का अन्वेषण, गवेषण किया जाता रहा। इस सम्बन्ध में 4977 में अशोक मेहता 





समिति, 4985 में जी० वी० के राव उप समिति, 986 में लक्ष्मी मल सिंधवी समिति व 3988 में... क्‍ 


पी0 के0 थुगंन उप समिति के प्रतिवेदन व अनुशंसायें उल्लेखनीय है। इन समस्त अनुशंसाओं 
व अध्यनों के परिणाम स्वरूप भारतीय संसद ने दिसम्बर 4992 में 73 वाँ संविधान संशोधन क्‍ 
पारित किया जो 24 अपैल 4993 को प्रव॒त्त हुआ जिसके द्वारा न केवल समूचे देश में पंचायत क्‍ 
व्यवस्था में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया बल्कि पंचायत संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 
भी प्रदान किया गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायत संस्थाओं के नियत कालिक चुनावों 
के नियमितता की व्यवस्था की गयी साथ ही यह भी उपबन्धित किया गया कि यदि कोई 
पंचायत संस्था समय से पूर्व विघटित होती है, अथवा पद रिक्त होता है तो 6 माह के अन्दर 
उसका पुनर्निर्वाचन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वतन्त्र व निष्पक्ष निर्वाचन के लिये राज्य निर्वाचन क्‍ 
आयोग के गठन का सुझाव है। पंचायतो की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिये राज्य वित्त 
आयोग के गठन की व्यवस्था की गयी तथा ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों का. 
प्रशासन पंचायत संस्थाओं को सौंप कर विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया अपनाने का प्रावधान किया 
गया। इस संशोधन अधिनियम कि सबसे. महत्वपूर्ण व्यवस्था है समाज के कमजोर वर्गों व... 
. महिलाओं की विकास प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये पंचायतों के तीनों स्तरों... ल्‍ 














पर॒ सदस्यों व अध्यक्षों के पदो पर आरक्षण का प्रावधान किया जाना। अनुसूचित 
जनजाति,अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्गों को जहाँ उनके आबादी क॑ अनुपात में आरक्षण दिया 
गया है (पिछड़े वर्ग को आरक्षण 27 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा) वहीं महिलाओं के लिये कुल 
पदों का एक तिहाई पद आरक्षित किया गया है। ः 


73 वें संविधान संशोधन के अनुकम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) 
अधिनियम 4994 द्वारा प्रदेश में नयी पंचायत व्यवस्था प्रवृत्त हुई। इस संशोधन अधिनियम द्वारा 
: संयुक्त प्रान्त पंचायत राज्य अधिनियम 4947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद 
अधिनियम 4964 में संशोधन कर राज्य की तीनो स्तर की पंचायतों में एकरूपता लाने, पंचायतों 
का संगठन, संरचना, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग व महिलाओं के 
लिये आरक्षण पंचायतों के निश्चित कार्यकाल, राज्य निर्वाचन आयोग तथा राज्य वित्त आयोग 





.. की स्थापना, पंचायतों के कृत्य, शक्तियाँ और उत्तर दायित्व के सम्बन्ध में व्यापक व्यवस्था की क्‍ क्‍ 
. गई। इस नूतन व्यवस्था के साथ उत्तर प्रदेश में पहले पंचायत चुनाव अप्रैल-मई 4995 में हे 
सम्पन्न हुयें। पहली बार चुनी पंचायतों ने पूरे प्रदेश में 2000 में अपना पहला कार्यकाल पूरा... 
किया और 2000 में ही दूसरे चुनाव सम्पन्न हो चुके है। ऐसे में नयी पंचायती व्यवस्था के पंचि _ क 
वर्ष के एक कार्यकाल का मूल्यांकन कर, विशेष रूप. से ग्राम-पंचायतों का जो कि इस समूची 
व्यवस्था की धुरी है, पंचायतों से की गयी अपेक्षाओं के सन्दर्भ में इसकी समस्याओं और क्‍ 


. सम्भावनाओं का विश्लेषण अपरिहार्य हो गया था। प्रस्तुत अध्ययन में इसी आवश्यकता को ध्यान 
में रखते हुये उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े हुये जनपद “हमीरपुर” में पंचायत संस्थाओं, विशेष रूप 
से ग्राम-पंचायतों, के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया गया। सा 


इस नवीन व्यवस्थाओं से नीति निर्माताओं को अनेक महत्वपूर्ण लक्ष्यों के प्राप्ति 
की अपेक्षा है। इन अपेक्षाओं में प्रथम महत्वपूर्ण लक्ष्य है सत्ता का विकेन्द्रीकण और 
शासन-प्रशासन में जन सहभागिता की वृद्धि | यह एक सर्व सिद्ध तथ्य है कि स्थानीय 


प्मस्याओं, आवश्यकताओं और संसाधनों की जितनी अच्छी पहचान स्थानीय लोगो को होती है, 
उतनी दूरस्थ केन्द्र के प्रशासको को नहीं। अतः स्थानीय समस्याओं व विकास के सन्दर्भ; 


स्थानीय लोगों को ही सौंप दिये जाये तो दोहरे लक्ष्य प्राप्त किये जा सकते है- एक तो 


प्रशासन का कार्यभार हल्का होगा और दूसरे स्थानीय लोग स्थानीय समस्याओं और 
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आवश्यकताओं का बेहतर समाधान खोज सकेगें। इस समूची प्रक्रिया से एक तीसरा लाभ स्वतः 
उभरता है- स्थानीय मामलो के प्रबन्धन से शासन और प्रशासन में जन सहभागिता वृद्धि। इसी 


उद्देश्य से नयी पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत प्रशासन के अनेक विषय ग्राम-पंचायतों को 


हस्तान्तरित कर दिये गये जैसे- शिक्षा, राजकीय नलकूप, हैण्ड पम्प अथवा पेयजल व्यवस्था, 
युवा कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बालविकास, पशुधन विभाग, राशन की दूकान, 
क॒षि कार्य, ग्राम्य विकास, पंचायती राज - विभाग व सड़कों का रख-रखाव आदि। हमीरपुर 


. जनपद के सन्दर्भ में किये गये अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि इस दिशा में ग्राम पंचायतों को 
अधिकार मिलने से पहले की तुलना में अधिक सुधार हुआ है। शिक्षा मित्र और शिक्षा गारन्‍्टी जल्टी 


योजना से न केवल अध्यापकों की कमी दूर की जा सकी है बल्कि कुछ शिक्षित युवकों को 
रोजगार मिला है और सबके लिये शिक्षा के अवसरों में वृद्धि हुई है। इसी तरह नलकूपों और 


: हैंण्डपम्पों के संस्थापन, संरक्षण और मरम्मत में आने वाली बाघाओं को दूर किया जा सका है। 
: पर्यवेक्षण के दौरान यह देखा गया कि गाँवों में सम्पर्क मार्गों को प्रत्येक ऋतु में प्रयोग योग्य. 
बनाने के कार्य तेजी से चलाये जा रहे हैं। अधिकांश ग्राम प्रधानों व पंचायत सदस्यों ने यह. 
स्वीकार किया कि ये कार्य पंचायतों के नियंत्रण में होने से अधिक कारगर व तेजी से हो रहे हैं।.... 


नई पंचायत व्यवस्था से दूसरी महत्वपूर्ण अपेक्षा सामाजिक परिवर्तन के परिपेक्ष्य 
में है। समाज के कमजोर वर्गो-अनुसूचिंत जन जातियों, अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्ग के 
लोगों को पंचायत के तीनो स्तरों पर अध्यक्षों व सदस्यों के पदों पर आबादी के अनुपात में 


आरक्षण देकर सामाजिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त कर सामाजिक परिवर्तन की मन्द प्रक्रिया 


को त्वरित करने की पूर्वपिक्षा है। वास्तव में सहभागिता और सामाजिक समानता परस्पर... 
समबृहद्‌ प्रक्रियाएं हैं। सहभागिता को तभी मूर्त रूप दिया जा सकता है जब सामाजिक समानता हा 
स्थापित हो। सामाजिक समानता के अभाव में संचालन व निर्णय व्यवस्था में एकाधिकार की 
सम्भावना बढ़ जाती है। नयी आरक्षित व्यवस्था में बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग . 

के लोग पंचायत संस्थाओं में चुने गये है निश्चय ही निकट भविष्य में यह आधार सामाजिक 
समरक्षता का प्रमुख कारक बन सकेगा | ; 


महिलाओं को प्रत्येक स्तर पर 4,/3 आरक्षण देने की व्यवस्था भी इसी उद्देश्य क्‍ है 
से प्रेरित है। उन्हें संकीर्णता के सीमित दायरे से निकाल कर राष्ट्र निर्माण में अपनी क्षमताओं के 
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प्रदर्शन का अवसर दिया गया है। अपेक्षा है कि महिलायें निर्वाचित होने के बाद महिलाओं को 
साक्षर बनाने, परिवार कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने, महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम 
बनाने, उन्हें समाज में सम्मानित स्थान दिलाने, सामाजिक कुरीतियों के निवारण और महिला 
उत्पीड़न तथा शोषण को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगीं, महिलाओं के 
सम्पर्क में जाकर उनकी समस्याओं को समझने व उनके आपेक्षित समाधान का प्रयास करेगी | 
साथ ही गाँव में व्यवसायिक कार्यक्रमों का संचालन कर आर्थिक स्वावलम्बन और आर्थिक 
विकास की ओर अग्रसर होगीं | 











पंचायत के अस्तित्व का तीसरा पक्ष है आर्थिक विकास /विकास के वातावरण में 
ही सहभागिता और समानता पनप सकती है। जबतक आर्थिक समानता और स्वावलम्बन का 
लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जाता, विकेन्द्रीकरण, जन सहभागिता व सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य 





अछूते रहेगें। गाँवों में व्याप्त बेरोजगारी और निर्धनता एक अभिशाप है। जब तक इनका 
निराकरण नहीं हो जाता तब तक समाजगत राजनीतिक जागरूकता के उददेश्य की प्राप्ति 





नवीन व्यवस्था में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्‍न विभागों के द्वारा संचालित विभिन्‍न 
कार्यक्रमों का पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में 
पूवपिक्षा यह है कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकास कार्यक्रमों के क्रियानवयन से सहीं पात्रो 

_ का सही चयन सम्भव होगा और लाभ प्रदान करने में अनावश्यक विलम्ब नहीं होगा। स्वर्ण 
जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, जवाहर 
ग्राम समृद्धि योजना, ग्रामीण पेयजल योजना आदि कूछ ऐसे कार्यक्रम है जिनके माध्यम सें 
ग्रामीण बेरोजगारी, निर्धनता व पेयजल जैसी समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जा रहा 
है। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित वृद्धावस्था / किसान पेंशन. 
योजना, निराश्रित विधवा पेंशन योजना, पारिवारिक लाभ योजना व मातृत्व लाभ योजना के 
माध्यम से जरूरत मन्द लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा रहीं है| 


ग्राम पंचायत के कार्यों में कृषि उत्पादन में वृद्धि, पानी के ब्यवहारिक व. 


स्थानीय संसाधनों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन, पशु 





सम्भव नहीं है, और न हीं सामाजिक परिवर्तन में अपेक्षित गति ला पाना सम्मव होगा। अस्तु इस... हे 


वैज्ञानिक प्रबन्धन द्वारा सिचाई साधन कि उपलब्धता, अच्छे बीज और अच्छे खाद की व्यवस्था, .'* ल्‍ 
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पालन व बागवानी आदि में उन्नति, गाँव के तालाबों और कुंओं को आपेक्षित रूप में गहरा 

' करना बाँधों को बरसात के पहले ठीक समय पर मरम्मत कर सिंचाई की आधुनिक पद्धतियों का 

है .... प्रयोग कर अच्छे बीजों को उपयोगी रख स्थानीय और रासायनिक खादों का उचित मात्रा में 

... प्रयोग कर खेतों की उत्पादकता बढ़ाना महत्वपूर्ण कार्य है। निश्चय ही ग्राम पंचायतों ने विकास 
की दिशा में अपने कदम निर्धारित योजनाओं के आधार पर आगे बढ़ाये है। 














प्रस्तुत अध्ययन में हमीरपुर जनपद में ग्राम-पंचायतों के पहले पाँच वर्ष के 

कार्यकाल का मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट हुआ है कि यद्यपि नयी पंचायत व्यवस्था के 
अन्तर्गत ग्राम-पंचायतों को अनेक महत्वपूर्ण अधिकार हस्तान्तरित किये जाने व विकेन्द्रीकृत 
व्यवस्था को अपनाने से जन-जागृति और सहभागिता बढ़ी है, सामाजिक समानता व सामाजिक 
परिवर्तन की ओर कदम बढ़े हैं और विकास तथा स्वावलम्बन का चक्र घूमना प्रारम्भ हुआ हैं 
किन्तु इसे अपेक्षित गति और सफलता नहीं मिली है। इसके लिये पंचायतों के क्रियान्वयन के 
. मार्ग में आने वाली कतिपय बाघायें व समस्‍यायें उत्तरदायी हैं जिन्होने ग्राम-पंचायतों को निहित... 
स्वार्थों की जंजीरों में जकड़ रखा है। जब तक इन जंजीरों की श्रृंखला नहीं टूटती तब तक 
पंचायतों से की गई अपेक्षाओं के पूर्ण होने की आशा नहीं की जानी चाहिये। क्‍ 


विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन के लिये प्रतिनिधियों का 

शिक्षित होना अनिवार्य है, तभी वे समस्याओं के सही पहचान व समुचित समाधान में सक्षम होंगें | 
किन्तु अध्ययन के निष्कर्षों से यह पता चला है कि जनपद के अधिकाँश प्रधान अल्प-शिक्षित 
हैं। यह स्थिति अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग व महिलाओं के सन्दर्भ में और भी विकट हैं। 
पंचायत सदस्यों में तो अनेक निरक्षर भी है। जब तक सतह से शिक्षा के उन्‍नयन के प्रयास नहीं 
किये जाते और शिक्षित लोग पंचायतों में प्रधान और प्रतिनिधियों के रूप में नहीं आते तब तक 
पंचायतों के कार्यान्वयन में पूर्ण शुद्धता की अपेक्षा नहीं की जा सकती | 


निर्धनता व आर्थिक असमानता इसकी प्रमुख समस्या है जिसने पंचायतों के... 
स्वतन्त्र कार्यकरण को बाधित किया है। वस्तुतः निर्धन प्रधान व सदस्यों की आर्थिक पर निर्भरता 
उनके स्वतत्रता पूर्वक कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा साबित हुई है। मजदूरी करके निर्वाह 
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करने वाले प्रधान व पंचायत सदस्य वैसे भी पंचायत के कार्यों में कम समय दे पाते जज क्‍ अतः 


आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आर्थिक उन्‍नयन हेतु कारगर उपाय किये जाने चाहियें। 


सामाजिक असमानता और जातीय स्तरीकरण भारतीय समाज की सबसे बड़ी 
समस्या रही है। यद्यपि यह समस्या धीरे-धीरे समापन की ओर बढ़ रही है, किन्तु बचे हुए 
अवशेष व इस पर आधारित मानसिकता पंचायतों के क्रियान्वयन को प्रभावित कर रही है। 
जातिगत भेदभाव दूर करने के लिये कारगर प्रभावी उपाय किये जाने चाहिये। इस लक्ष्य को 
प्राप्त करने के लिये दीर्घकालिक रणनीति के तहत प्राथमिक शिक्षा के स्तर से भावनात्मक 
परिवंर्तन पर विश्वास किया जा सकता है। 


महिला प्रधानों व सदस्यों के सम्बन्ध में जो नकारात्मक तथ्य देखने को मिला 


वह था पंचायत कार्यों में विशेष रूचि न होना, ग्राम-पंचायत, ग्राम सभा व अन्य बैठकों में 
अनुपस्थित रहना व परिवार के दबाव- में काम करना। सामाजिक रूढ़ियाँ व रूढ़िगत मर्यादा _ 
बन्धन उनके लिये बेड़ियाँ बने हुए है। क्रमशः उन्हें इन बेड़ियों को तोड़कर आगे निकलना होगा 


तभी महिला आरक्षण का संकल्प पूरा होगा व महिलायें आत्म-सम्मान की हकदार होगी । 


अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि बहुत से प्रधानों को व अधिकाँश पंचायत 


सदस्यों को नयी पंचायती राज व्यवस्था की संरचना इसके नियमों, प्रावधानों व कार्यक्रमों की 
विशेष जानकारी नहीं है। स्पष्ट है जब तक किये जाने वाले कार्य के विषय का सम्यक ज्ञान न 


हो, कार्य में अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती। इस अपर्याप्तता को दूर करने का एक... 
ही उपाय है, ग्राम प्रधानों व पंचायत सदस्यों के लिये प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित 


की जाय | 


. पंचायती राज व्यवस्था विकेन्द्रीकरण की एक सुनियोजित योजना पर आधारित है, जिसमें 


निर्णय की एक सुनिश्चित लोकतांत्रिक प्रक्रिय का निर्धारण किया गया है। निर्णय ग्राम-पंचायत _ 
द्वारा बहुमत से लिये जाने चाहिये, ग्राम पंचायतों की नियमित प्रतिमाह बैठक होनी चाहिये, ग्राम... 
सभा की प्रति वर्ष दो बैठके होनी चाहिये किन्तु अध्ययन से पता चला कि ग्राम सभा के अस्तित्व 


के बारे में तो पंचायत सदस्यों को पता नहीं, ग्राम पंचायत की नियमित बैठकें भी नहीं होती और 
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: प्रायः ग्राम-प्रधान स्वतंत्र व निरंकुश निर्णय ले लेते हैं। पंचायत सदस्यों की स्थिति मात्र हस्ताक्षर 
करने वाले एजेन्टों की है। इस सम्बन्ध में जब तक निर्धारित लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर 
ग्राम-पंचायते कार्य नहीं करती, पंचायती राज की दशा और दिशा दोनों ही अपेक्षाओं से दूर 


रहेंगें | 


पंचायती राज व्यवस्था के सफल व प्रभावी कियान्वयन के लिये उपर्युक्त बाघाओं 


व समस्याओं का निराकरण अनिवार्य हो जाता है। हमीरपुर जनपद के ग्राम-पंचायतों के प्रस्तुत 


अध्ययन के अनुभवों के आधार पर पंचायत व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 
निम्न सुझाव दिये जा सकते है- क्‍ 


4. 


ग्राम-प्रधानों व पंचायत सदस्यों के शिक्षा के अल्प स्तर को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों 


में शिक्षा के लिये व्यापक प्रचार, प्रसार किये जाॉय। साथ ही पंचायत गतिविधियों में 
शिक्षित लोगों की अग्रगामी सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाय जिससे उपयुक्‍त 


पात्रों के हाथ में पंचायतों की बागडोर पहुँचे | 


ग्रामीण विकास हेतु ग्राम प्रधानों की भूमिका को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक है 
कि ग्राम प्रधानों के साथ-साथ पंचायत सदस्यों को विकास से जुड़े कार्यक्रमों का. 


समुचित प्रशिक्षण दिया जाय व उन्हें पंचायत व्यवस्था के प्रावधानों के विषय में 


सम्यक जानकारी प्रदान की जाय | 


विकास कार्यक्रमों में जन सहभागिता को अधिकाधिक बढावा दिया जाय ताकि लोग 


प्रत्येक कार्यक्रम से जुड़ कर उनसे अपनत्व का अनुभव करें। इसके लिये पंचायत 
सदस्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य व्यक्तियों को भी विकास कार्यक्रमों के संचालन के 
लिये समितियों के माध्यम से शामिल किया जाना चाहियें। यहाँ इस बात का ध्यान 


रखना होगा कि समिति के सदस्यों को न केवल दायित्व सौपें जायेँ बल्कि उन्हें 
“कुछ अधिकार भी दिये जाय तथा सौंपे गये कार्य के सम्बन्ध में उनका उत्तरदायित्व 


सुनिश्चित किया जाय | 


क्‍ सरकारी विभागों से जुड़े तथा विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सरकार का 
प्रतिनिधित्व कर रहें कार्मिकों द्वारां अपनी-अपनी भूमिका को और प्रभावी ढ़ग से 
निभाने का प्रयास किया जाना चाहियें। वास्तव में इनकी भूमिका पथ प्रदर्शक और 


सहयोगी के रूप में होनी चाहिये। 
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ग्राम सभा को वैधानिक मान्यता मिले| इसे और अधिक अधिकार देकर पंचायती राज 
प्रतिनिधियों को इसके प्रति उत्तरदायी बनाया जाय। साथ ही योजनाओं के निर्माण 
उन्हें लागू करने तथा सामाजिक लेखा परीक्षक के रूप में इसकी भूमिका को 
स्वीकार किया जाय | 

ग्राम-प्रधान निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप लोकतांत्रिक पद्धति से कार्य करें इसकी 
व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। ग्राम-पंचायत व ग्राम सभा की नियमित बैठकें न 


बुलाने वाले प्रधानों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाय। 
ग्राम-पंचायत की बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों के विरूद्ध 
कार्यवाहीं अथवा उन्हें वापस बुलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय | 
: ग्राम-पंचायतों को और अधिक कार्यपालक अधिकार दिये जायें। 


राज्य के कुछ कार्यो को जिला पंचायतों को हस्तान्तरित्त किया जाय | 


ग्राम-पंचायतों को राजस्व तथा पुलिस विभाग का अपेक्षित सहयोग उपलब्ध कराया 


जाय | 


ग्राम-पंचायतों को करा रोपण के व्यापक अधिकार दिये जायेँ। 


ग्राम-पंचायतों को और अधिक संसाधन उपलब्ध कराया जाय। साथ ही पंचायतों को 


स्वयं अपने वित्तीय संसाधनों में वृद्धि का प्रयास करना चाहिये। 


वर्तमान समय में पंचायतों पर राज्य का नियंत्रण है। चूँकि अभी पंचायते अपने 
. शैशवकाल *में है, इस लिये इसप्रकार का मार्गदर्शक नियन्त्रण अपेक्षित भी है। किन्तु 
कालान्तर में इस उद्देश्य हेतु एक राज्य नियन्त्रण आयोग का गठन किया जाना 
' चाहिये जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्तर का व्यक्ति करे। इस क्‍ 
आयोग में पंचायतों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिये। यह आयोग 
पंचायत प्रतिनिधियों के विरूद्ध आरोपों की जाँच व निर्णय करे। इस प्रकार 


ग्राम-पंचायत के उपर क्षेत्र में पंचायत, क्षेत्र-पंचायत के उपर जिला पंचायत 
जिला पंचायत के ऊपर उक्त आयोग का नियंत्रण होना चाहिये। 


भूमि सुधार कानूनों का कड़ाई से पालन कर निर्बल वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार 
“के प्रयास किये जाने चाहिये। बिना आर्थिक विस्तार व विकास के राजनीति विस्तार 
व विकास का लक्ष्य नही प्राप्त किया जा सकता। क्‍ 
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5. तीनो स्तर की पंचायतों को अपने स्तर पर आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय के 
लिये योजनायें बनायी जायें। इस सम्बन्ध में स्वैच्छिक संस्थाओं की सहायता ली जा 
सकती है। द 


क्‍ उपर्युक्त सुझाव अन्तिम नहीं हैं। इस प्रकिया को गतिशील बनाये रखने के लिये 
संवाद जारी रहने चाहिये। तभी अनुभवों के आलोक में ग्राम गणतंत्र के प्राचीन गौरव को प्राप्त 
किया जा सकंता है। क्‍ 


चुनौतियां कहाँ नहीं होती। कोई कार्य प्रारम्भ करने पर ही आने वाली चुनौतियों क्‍ 
और समस्याओं का साक्षात होता है। पंचायती राज की नयी व्यवस्था अनेक अपर्याप्तताओं के 


बीच ग्रामीण जीवन पद्धति का केन्द्र बनता जा रहा है। किसी भी नई व्यवस्था के प्रारम्भ पर 
तत्काल ही शत-प्रतिशत अथवा अधिकाँश प्रतिफल की अपेक्षा भी नहीं की जानी चाहिये। वस्तुतः 


द नयी पंचायत व्यवस्था को अभी एक ऐसे तनत्र के रूप में देखा जाना चाहिये जो सर्व प्रथम तो -. क्‍ 


अपने मार्ग में पड़ने. वाले अशिक्षा, जातिवाद, अर्थिक असमानता, निर्धनता, अन्ध विश्वास, सामन्ती 


देबदबे आदि कण्टकों के निवारण का कार्य करेगा और साथ-साथ शने:-शनेः अपने लक्ष्य की 


ओर भी अग्रसर होता रहेगा। इस प्रक्रिया द्वारा हम समूचे देश के राजनीतिक सामाजीकरण और 
. राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्ष्य को- अधिक सहजता से प्राप्त करने में सफल होंगें। 


नयी पंचायती व्यवस्था के प्रावधानों ने राजनीतिक क्षेत्र में एक हलचल सी पैदा. 


कर दी है। ग्रामीण मतदाताओं में इससे स्वतःस्फूर्त राजनीतिक चेतना का संचार हो रहा है जो 
उन्हें पंचायत की ही राजनीति नहीं बल्कि प्रदेश और देश की राजनीति में भी सक्रिय 


सुविचारित, सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित करेगी। पंचायतो के पहले चुनावों की तुलना हे 


में दूसरे चुनावों (सन 2000) में 4999 के लोक सभा चुनावों में व 2002 में हुए उत्तर प्रदेश 
विधानसभा चुनावों में यह जागरण स्पष्ट देखा गया है। मत की कीमत समझी जाने लगी है और 


विकेन्द्रीकरण की यह प्रक्रिया गाँव में नेतृत्व की पाठशाला का रूप ले रहा है। अब ग्रामीण 


आवश्यकताओं और आकांक्षाओ की उपेक्षा सरल नहीं है।. 
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राजनीतिक चेतना के साथ-साथ इस नई वंयवस्था से सामाजिक समरसता का 
मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। अब तक उपेक्षा और असमानता के शिकार लोगों के धरातल के स्तर 
पर धरातल से उत्थान का प्रयास किया गया है और इसके भी परिणाम झलकने लगे हैं। यह 
अलग बात है कि समग्र सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य की प्राप्ति में थोडा समय लगेगा किन्तु 
प्रक्रिया तीब्र हो चुकी है, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता | इसी प्रकार महिलाओं के 
रूप में हम अपनी आधी आबादी के क्षमता की संभावनाओं को घर की चारदीवारी में कैद कर 


नष्ट कर रहे थे। अब उनकी क्षमताओं को प्रस्फटन का अवसर मिला है, निश्चय ही निकट 
भविष्य में राष्ट्र इनके अनुभवों और कार्यों से लाभान्वित अनुभव करेगा । 


यद्यपि पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत निहित स्वार्थों के चलते भ्रष्टाचार, 
संकीर्णता एवं एक हद तक आपसी मन मुटाव भी उत्पन्न हुए है किन्तु इन्हें संक्रणकालीन उपज 
कहा जा सकता है। क्रमशः पंचायत व्यवस्था के लाभ स्वतः इनका निराकरण करने में संक्षम 
होंगे। किन्तु यह सब हमारी जागरूकता तथा समस्याओं का साहस एवं उत्साह से सामना करने 
की हमारी विवेकपूर्ण क्षमता पर निर्भर करेगा । 
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परिशिष्ट--7 


उन कार्यों की सूची जिन्हें ग्राम-पंचायत विकास अधिकारी या तो स्वयं करेगें 
अथवा जिनमें वे ग्राम-- पंचायत व उसकी समितियों की सहायता करेगें | 


विभाग » कार्यक्रम 


का नाम 
वे कार्य जिन्हें | . ग्राम-पंचायत क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों, 
ग्राम-पंचायत . सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं सहकारी 
| विकास अधिकारी |... अवस्थापना सुविधाओं एवं परिसम्पत्तियों की 
स्वयं करेगें | .. सूची तैयार करना। क्‍ 
द क्‍ 2. ग्राम-पंचायत क्षेत्र का परिवार एवं आर्थिक 
_ रजिस्टर बनाना एवं उसे अद्यतन रखना। 


विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों एवं स्वैच्छिक 


करना । 
4. विभिन्‍न योजनाओं »कार्यकमों के निर्धारित ढंग 


कराना | 
पंचायत स्तर पर प्रेषण सुनिश्चित करना। 


6. विभिन्‍न कार्यकमों के कियान्वयन हेतु 


... सहायता प्राप्त करना | 
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3. विभिन्‍न योजनाओं के बनाने, कियान्वयन करने, |. 
अनुश्रवण करने एवं मूल्यांकन में विभागों के| 


संस्थाओं से समन्वय एवं उनका सहयोग प्राप्त | 
से अभिलेख तैयार करना, ग्राम निधि का। 
लेखा-जोखा रखना तथा अंकेक्षण (आडिट) [. 
5. विभिन्‍न योजनाओं /»कार्यकमों हेतु निर्धारित | 
किये गये प्रगति प्रतिवेदनों का समय से क्षेत्र | 
 क्षेत्र-पंचायत स्तर से आवश्यक तकनीकी |. 


हर हर खेती में कीट एवं बीमारियों के प्रकोप कार 
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सर्वेक्षण एवं नियन्त्रण हेतु कार्यवाही करना। 


गन्ना सर्वेक्षण, बीज पौधशाला एवं क्षेत्र प्रदर्शन 


पंजिकाओं का अनुरक्षण तथा पारदर्शिता हेतु 
अन्तिम सर्वेक्षण व सट्टा सूची का प्रदर्शन एवं 


ग्राम-पंचायत की बैठक में अनुमोदन प्राप्त 


40. 


42. 
43. 


44. 


०“ 45, 


6. 


44. 


करना | 
ग्राम-सभा, ग्राम-पंचायत तथा इसकी 
समितियों की बेहँकों को शंगगें से आयोजन 


कराना, लिये गये निर्णयों के अभिलेख रखना, 


इन्हें कियान्वित तथा अनुश्रवित कराना | 
ग्राम-सभा, ग्राम-पंचायत एवं उसकी समितियों 


की बैठकों में विभिन्‍न योजनाओ, उनके भौतिक | 
एवं वित्तीय लक्ष्यों तथा उपलब्धियों की सभी |. 


को जानकारी देना | के 
ग्राम-सभा, ग्राम-पंचायत के कर्मियों के सेवा 


द सम्बन्धी अभिलेखों का रख-रखाव करना। 
अनुसूचित जाति,/जनजाति एवं महिलाओं के 


ऊपर होने वाले अत्यांचारों को सूचित करना | 


जन्म एवं मृत्यु की जानकारी तथा इनका! 


पंजीकरण करना | 


विभिन्‍न योजनाओं ,/ कार्यकमों एवं पंचायत से |. 
. सम्बन्धित अन्य क्‍ विषयों के बारे में शासन द्वारा 

द जारी आदेशों तथा मार्ग-निर्देशों क्‍ की गार्ड | 
ही फाइल बनाकर सुव्यवस्थित रूप से रखना। 
संदर्भित विभागों से सम्बन्धित अन्य कोई कार्य 
जो ग्राम-पंचायत द्वारा सौपे जायें। 





| १6. राज्य सरकार /विहित प्राधिकारी द्वारा सौपे[ 
|... गये अन्य कोई कार्या . क्‍ 
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. ग्राम-पंचायत 


वे कार्य जिनमें 








विकास अधिकारी 
ग्राम. सभा, 









ग्राम-पंचायतं - 
एवं उसकी 
समितियों की 
सहायता करेगें | 





[2 कृषि उत्पादन 


 परिसम्पत्तियों की व्यवस्था हेतु सामुदायिक 


ग्राम-पंचायत क्षेत्र के समेकित विकास के लिए 


स्थानीय समस्याओं, आवश्यकताओं एवं 
संसाधनों के अनुरूप वार्षिक योजना एवं बजट 
बनाना तथा यथावश्यक दीर्घकालीन योजनाएँ 


बनाने में सहायता करना।. 


विभिन्‍न परियोजनाओं / कार्यकमों हेतु सम्बन्धित | 


मार्ग-निर्देशों के अनुरूप पात्र व्यक्तियों का 
चयन कराने अथवा स्वयं सहायतित लामभार्थी 
समूहों का गठन करने तथा उन्हें प्रशिक्षण 


देकर सशक्त बनाने में सहायता करना | 


योजनाओं का समय से एवं गुणतत्तापूर्वक |. 
क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने में सहायता 
करना | 


विभिन्‍न कार्यक्रमों के संचालन एवं सामूहिक 


प्रयास को बढ़ावा देने में सहायक होना। 


. ग्राम-पंचायत में निहित परिसम्पत्तियों | का 
यथोचित रख-रखाव सुनिश्चित करने में।[. 


सहायता देना। 


ग्रामीण उत्पादों के विषणन हेतु हाट-बाजार, [ 
 मेलों का आयोजन और उनमें अवस्थापकीय | 
_ सुविधाओं का सृजन कराने में सहायता देना। 


हा उन्‍नत बीज, रोपण सामग्री, उन्नत यंत्र, |. 
|. स्प्रिंकलर तथा ड्रिप सिंचाई एवं नई तकनीकी [| 
के प्रचार-प्रसार तथा उन्नत प्राविधिकी के | 
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आयुक्त शाखा .... प्रदर्शन में सहायता करना । 








री द 8. जल-प्रबन्धन, मृदा एवं नमी संरक्षण में 
सहायता करना। 





9. समस्या ग्रस्त भूमि के विकास में सहायता 
क्‍ करना। ह 3... 
द पशुपालन, मत्स्य एवं दुग्ध :- . 
द 0. वर्तमान पशु-सम्पदा के नस्ल सुधार कार्यक्रम 
क्‍ में सहायता करना। क्‍ 
| कक 0 पशुओं में महामारी व छुतहा रोगों के निवारण 
एवं नियन्त्रण में सहायता करना । के 
।2. तालाबों का सघन विकास तथा मत्स्य पालन |... 
| क्‍ क्‍ को बढ़ावा देने में सहायता करना | हि हक कक 
१ ै | १3. सघन मिनी डेयरी तथा महिला डेयरी 
द योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता करना। जी 
क्‍ ग्राम विकास :- जम 
द ।4. विभिन्‍न कार्यक्रमों जैसे-जवाहर ग्राम समृद्धि | 
.._ योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, | 


हक आप राष्ट्रीय उन्‍नत चूल्हा कार्यक्रम, सुनिश्चित |... 
. रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, |. 
बायोगैस, ग्रामीण पेयजल, रेशम विकास, लघु |... 
सिंचाई, ग्रामीण स्वच्छता आदि के अन्तर्गत |... 
मार्ग- निर्देशों के अनुरूप योजना तैयार कर| हा 


यथावश्यक. ग्राम-सभा / ग्राम-पंचायत .. से 
अनुमोदन प्राप्त करना तथा तदनुरूप इन्हें 
. क्रियान्वित करने में सहायता देना। 
45. युवक मंगल दलों का गठन एवं उनके माध्यम 


# कद हे |. से खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के 
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आयोजन में सहायता करना । 


सिंचाई 
समाज कल्याण 


राजकीय नलकंप :- : : 
46. ग्राम-पंचायत क्षेत्र में एक ही राजकीय नलकूप 


4. गन्‍ना विकास पा न, 
| ' होने पर इसका स्वयं संचालन करनां। इसके 


एवं चीनी उद्योग 
5. चिकित्सा एवं 


रख-रखाव में सहायक होना । 
7. ओसराबंदी तैयार करना एवं उसके अनुसार 





स्वास्थ्य 





. जल-वितरण में सहायता करना। हा 5 
१48. जल-वितरण प्रणाली की देख-रेख और |... 
मरम्मत कराना तथा यदि आवश्यक हो ता 
वांछित संसाधन जुटाने में सहायता करना | 





9. वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन तथा |... 
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ |... 





विमुक्त जाति,पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यकों 

.._ छात्रवृत्तियों का समुचित वित्तण सुनिश्चित॥ -.. 

.. करने में सहायता करना।._ 4 आय 

20. आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना, महिला मंगल 

दल, मातृत्व एवं बाल कल्याण, बालिका समृद्धि |... 

॥ योजना आदि कार्यक्रमों के कार्यान्वयन "में |. 
सहायता करना। 





2] 


स्कूल आहार एवं पूरक पुष्टाहार कार्यक्रमों के|।.... 


प्रबन्ध में सहायता करना। 





22. स्वत: रोजगार एवं स्वच्छकार विमुक्ति योजना | 


के क्रियान्वयन में सहायता करना | 





राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यकम के। 





_ क्रियान्वयन में सहायता करना । क्‍ 
24. गन्ना समितियों के नये एवं वारिस सदस्य | 
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बनाना, सदस्यता का सत्यापन करना तथा 
ऋण सीमा निर्धारित करने में सहायता देना। 
25. मिलो को नियन्त्रित ढंग से गन्ना आपूर्ति में 














. सहायता करना। 
26. गन्ने की नवीन प्रजातियों, कृषि निवेशों एवं 
उनन्‍नतिशील शल्य कियाओं की जानकारी का 








: कृषकों में प्रचार-प्रसार कार्य में सहायता | 

. करना। क्‍ 
27. राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के।. 
कार्यान्वयन में सहायता करना | | 

28. स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री, मलेरिया निरोधक | 
औषधियों, जीवन रक्षक घोल तथा ब्लीचिंग | 

. पाउडर के वितरण में सहायता करना | क्‍ 

29. महामारी विषयक सूचना देना तथा उनकी। 
रोकथाम में सहायता करना | हा 
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 परिशिष्ट-- 


ग्राम-पंचायतों की समितियाँ 





समिति का गठन 















की 
योजना तैयार करना | 


4. ग्राम-पंचायत 


नियोजन. एवं प्रधान-सभापति 


विकास समिति 





2. 6 अन्य सदस्य (अनुसूचित 
:. जाति जनजाति, महिला और 
पिछड़े वर्ग का एक सदस्य 





2. कृषि, पशुपालन और 







गरीबी. उन्मूलन 





कार्यक्रमों का अवश्य होगा) 
3. विशेष आमंत्री 


उप प्रधान-सभापति 





ह संचालन 









प्राथमिक. शिक्षा, उच्च 
प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक 
शिक्षा, साक्षता आदि से 


सम्बन्धित कार्य । 






















2. 6 अन्य सदस्य (अनुसूचित 
जाति,/ जनजाति, महिला और 
पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य 
होगा) 

3. विशेष आमंत्री 


ग्राम-पंचायत द्वारा 

















सभी निर्माण कार्य कराना नामित 


और गुणवत्ता सुनिश्चित सदस्य-सभापति 


करना | 





2. 6 अन्य सदस्य (अनुसूचित 
जाति / जनजाति, महिला 





पिछड़े वर्ग का एक सदस्य 









अवश्य द 
3. विशेष आमंत्री 
4. ग्राम-पंचायत - द्वारा. नामित 
सदस्य-सभापति 
2. 6 अन्य सदस्य (अनुसूचित 





#&ह पड दि मकर लिए प्रय छपतकत 


|; 
॒ 
। 
) 
| 
| 






















































महिला एवं बाल कल्याण की जाति / जनजाति, महिला 

योजनाओं का संचालन।| पिछड़े वर्ग का एक सदस्य |... 

अनुसूचित जाति, अनुसूचित |... अवश्य होगा क्‍ क्‍ 

जनजाति तथा पिछड़े वर्गों। 3. विशेष आमंत्री 

की उन्नति एवं संरक्षण | 

प्रशासनिक 3. कर्मियों सम्बन्धी ॥. प्रधान-सभापति द 
समिति समस्त विषय 2. 6 अन्य सदस्य (अनुसूचित 
2. राशन की दुकान|। जाति/जनजाति, महिला - और |... 

सम्बन्धी कार्य | पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य 

होगा) क्‍ ल्‍ 

3. विशेष आमंत्री 

3. राजकीय नलकूपों। ॥. ग्राम-पंचायत द्वारा नामित। 

का संचालन सदस्य-सभापति ः कि 

पेयजल सम्बन्धी | 2. 6 अन्य सदस्य (अनुसूचित 

कार्य जाति /जनजाति, महिला- और |. 

पिछड़े वर्ग का एक सदस्य |... 

अवश्य होगा 





3. विशेष आमंत्री द 





हि 
रु 
|; 
| 
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ह क्‍ 235 क्‍ 
हे परिशिष्ट--3 का आ। 


उत्तर प्रदेश शासन क्‍ 











पा ... पंचायती राज अनुभागना क्‍ 
क्‍ क्‍ अधिसूचना 
ः संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 4947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 
26,/4947) की धारा-440 की शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पंचायत राज ल्‍ 
नियमावली, 4947 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :- क्‍ ीिय ल्‍ 
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (अभिलेखों की प्रतिलिपियाँ दिया जाना)... 
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ !.. यह नियमावली उत्तर प्रदेश पंचायत राज हि 


_ (अभिलेखों की प्रतिलिपियाँ दिया जाना) नियमावली, 999 कही जायेगी । 
2... यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी। न 


चर द अध्याय - दो. 





अभिलेखों की अभिरक्षा . 2.ग्राम-पंचायत के सभी अभिलेख, सचिव ग्राम-पंचायत 

की अभिरक्षा में रखे जायेगें। दशक ली. 
नकल देने हेतु प्रार्थना पत्र देना. 3.कोई भी व्यक्ति ग्राम-पंचायत या उसकीकिसी भी... 
का 6 को समिति के किसी भी अभिलेख की नकल प्राप्त. करने 
गीदेगा। ऐसां .., 
आए अंखम खत ५ ४ 


| 














सचिव, ग्राम-पंचायत को 








प्रार्था पत्र सादे कागज पर 


अभिलेखों जिनकी नकल चाही 








4. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर सचिव, ग्राम-पंचायत द्वारा 
उसी दिन नकल माँगने वाले व्यक्ति से नकल की फीस 
जमा करायी जायेगी। नकल की फीस पाँच पृष्ठों तक 
_ पाँच रूपये होगी तथा प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 


एक रूपया प्रति पृष्ठ की दर से होगी । 





नकल दिया जाना तथा उसका 

द प्रभावीकरण क्‍ 5. सचिव, ग्राम-पंचायत द्वारा यथा संभव उसीदिन ऐसे 

. अभिलेख की नकल तैयार की जायेगी तथा उस पर ल्‍ 

"प्रमाणित प्रति” का उल्लेख किया जायेगा तथा वह 

उस पर अपने हस्ताक्षर करके, तिथि जिस दिन प्रति 

तैयांर की गयी है, भी अंकित करेगा और इस प्रकार कम 

तैयार की गयी नकल आवेदक को यथा संभव उसी 

दिन उपलब्ध करा देगा। यदि आवेदन की तिथि से तीन 

कि अल आई .... दिन के भीतर सचिव नकल देने में असफल रहता है तो 


। उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। न 

. नकल फीस आदि का हिसाब... 6.नकल की ऐसी सभी फीस यथाशीघ्र “ग्राम-निधि/ .... 
द 2 जमा की जायेगी। ऐसी समस्त धनराशि ग्राम-पंचायतत 

पट हि की आय समझी जायेगी | के कक & ७. 
नियम -84 का संशोधन 7.उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम ॥947 के नियम 

द 84 से शब्द "प्रधान के विवेक पर” निकाल दिये 

हल रा ..  जायेगे। ल्‍ 


छह | ४ 
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परिशिष्ट - 4 





पत्र-सं0--879 / 3374--48--27 / 8 
प्रेषक, 
डॉ0 औम प्रकाश 
सचिव पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन | 
सेवा में, द 
क्‍ समस्त मण्डलायुक्‍्त, उत्तर प्रदेश | 
समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश | 
पंचायती राज अनुमाग-4 द क्‍ लखनऊ : दिनौंक : 40 मार्च 4998 
द विषय :- पंचायती राज विभाग की त्रिस्तरोय व्यवस्था, ग्राम-पंचायत, 
क्षेत्र-पंचायत एवं जिला पंचायत में आरक्षण के तहत चुनकर आयी हुई महिला सदस्यों को 
बैठकों में भाग न लिये जाने तथा उनके गा सम्बन्धियों द्वारा उनके फर्जी हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध 
में । 


महो 

क्‍ : उपर्युक्त विषय पर शासन के संज्ञान में यह तथ्य प्रकाश में आये है कि पंचायती 
राज विभाग की त्रिस्तरीय व्यवस्था ग्राम-पंचायत, क्षेत्र-पंचायत एवं जिला-पंचायतों में जो 33 
प्रतिशत आरक्षण के फलस्वरूप महिला सदस्य निर्वाचित होकर आयी है उनके कार्यों का 
संचालन उनके पति एवं उनके परिवार जनों द्वारा किया जा रहा है तथा त्रिस्तरीय पंचायतों की 


बैठकों में महिला सदस्यों द्वारा भाग नही लिया जाता एवं उनके पति एवं सम्बन्धियों द्वारा उनके. 


फर्जी हस्ताक्षर उनके नामों के सामने कर दिये जाते हैं। 


2. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया निम्न बिन्दुओं पर अपने 


अधीनस्थ अधिकारियों को निम्न निर्देश प्राथमिकता के आधार पर देने का कष्ट करें 


4. महिला निर्वाचित पदाधिकारियों के कार्यालयों में उनके सम्बन्धी कदापि प्रवेश है 


नही करेगें और वह अपने विवैक से कार्य करेगीं और यदि अपरिहार्य कारणों 


वश उन्हें आना भी पड़े तो एक रजिस्टर में उनका नाम तथा आने का कारण 


अंकित किया जाये। 
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ग 2. रजिस्टर का रखरखाव एवं आकस्मिक निरीक्षण जिला स्तर पर अपर मुख्य 
अधिकारी जिला-पंचायत करेगें, जिसका आकस्मिक निरीक्षण, मण्डलायुक्त या 


उनके प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक सप्ताह किया जायेगा । 


क्षेत्र-पंचायत स्तर पर क्षेत्र-पंचायत अधिकारी अथवा जिला पंचायत राज | 
अधिकारी या उनके प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्येक सप्ताह किया जायेगा। . 
3. उपरोक्त व्यवस्था लागू करने से यह लाभ होगा कि प्रशासन में पारदर्शिता और 


अनुशासन को बनाये रखने में काफी बल मिलेगा | द 


री ि 
द द द द क्‍ डॉ0 ओम प्रकाश) 
सचिव ः 
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गा भोला नाथ तिवारी 


मुख्य सचिव, 


उत्तर प्रदेश शासन। 
सेवा में, क्‍ 
.._4. समस्त जिलाधिकारी | 
...._ 2. समस्त मण्डलायुकक्‍त, उत्त्तर प्रदेश | 


लखनऊ : दिनाँक : 06 जून, 2004. ल्‍ 











पंचायती राज अनुमाग-। के हक 2 

. 200... का न दिल कक आज आर कक 
विषय :- . विकेन्द्रीकरण व्यवस्था-जिला एवं मण्डल स्तर पर प्रशासनिक समन्वय समिति... 
का गठन । हक आह न द 


महोदय, क्‍ पी क्‍ क्‍ है 
उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकेन्द्रीकरण व्यवस्था... 
के विगत दो वर्षों के अनुभवों से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम पंचायत विकास 
अधिकारियों के अलग-अलग विभागों के नियंत्रण में रहने के कारण, उनके ऊपर एक केन्द्रित | 
प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण एवं उनके कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण की व्यवस्था नही हो पायी है।. 
साथ ही विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु, जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्तों की प्रभावी .. 








भूमिका की आवश्यकता भी अनुभव की गयी है। अतः: जिला एवं मण्डल स्तर पर प्रशासनिक... 
समन्वय समितियों के गठन की निम्नवत व्यवस्था की जाती है-.....र-र्ः 
() जिला स्तरीय प्रशासनिक समन्वय समिति :- 


मुख्यविकास अधिकारी... उपाध्य 868 
3. विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत पंचायतों यतों के जि का 0 हे 
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को सौंपे गये कार्यों से सम्बन्धित 
विभागीय जिला स्तरीय अधिकारीगण 5: लो 
4. जिला पंचायत राज अधिकारी ध सदस्य-सचिव 
(2) मण्डल स्तरीय समिति 
हे अध्यक्ष 


. 


2. 


4. 


2- 


आयुक्त 
विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत पंचायतों 
को सौंपे गये कार्यों से सम्बन्धित 
विभागीय मण्डल स्तरीय अधिकारीगण..... - सदस्य 
मण्डल के सभी जनपदों के जिलाधिकारी अथवा 

उनकी अनुपस्थिति में मुख्य विकास अधिकारी -. सदस्य 
मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत) - सदस्य-सचिव 


यह समितियाँ अपने-अपने कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य सम्पादित करेंगी और र इनके 


द्वारा लिये गये निर्णय अपने कार्य क्षेत्र में बाध्यकारी होगें 


4. 


विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत शासन स्तर पर अथवा स्थानीय स्तर पर जो 
निर्णय लिये गये है, उनका कियान्वयन विभिन्‍न विभागीय अधिकारियों के माध्यम 
से समय से सुनिश्चित कराना।.. क्‍ द हा 
पंचायत पदाधिकारियों एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के विरूद्ध. प्राप्त 
शिकायतों का परीक्षण व पुष्ट शिकायतों के सम्बन्ध में सामयिक कार्यवाही 
सुनिश्चित 'कराना। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के विरूद्ध आवश्यकतानुसार 
अनुशासनिक कार्यवाही भी सुनिश्चित कराना। सम्बन्धित विभागीय अधिकारी 
समिति के निर्णय का अनिवार्यत: परिपालन कर समिति को सूचित करने के लिए 
उत्तरदायी होगें। -. -.. : कक कप 5 
पंचायतों के निरीक्षण व आडिट में पायी गयी कमियों को दूर कराने हेतु 
आवश्यक कार्यवाही | क्‍ 5 क्‍ क्‍ 
पंचायतों के. नियामक कार्यों की समीक्षा समबद्धता से उनका सम्पादन सुनिश्चित 


कराना | हि 
अन्य कार्य जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किये जायें 


गललाकजल्लपलपा लत 28! लहत पा कत+प उतर तत उस 


3. समिति की बैठक माह में एक बार अनिवार्यत: होगी | 
4. मण्डलीय एवं जनपद स्तर पर विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के विधिक एवं प्रशासनिक निर्णयों के 
प्रभावी कियान्वयन के लिए जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त के अधीन पंचायती राज विभाग के 
विभागीय अधिकारी मुख्य-समनन्‍्वयक की भूमिका निभायेगें। 
3. जिला स्तर पर प्राप्त ग्राम पंचायतों के नियामक कार्यों, विकेन्द्रीकरण से 
_ सम्बन्धित कार्यों एवं शिकायतों आदि को संकलित कर जिला पंचायत राज 
अधिकारी जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेगें | 
4. मण्डल स्तर पर मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत) जिला स्तरीय समिति की 
प्रगति रिपोर्ट तथा ऐसी शिकायतें, जो जिला स्तर पर निस्तारित न की जा सके, 
संकलित कर मण्डलीय समिति को प्रस्तुत करेगें | 


कृपया उकतवत जनपद स्तरीय व मण्डल स्तरीय समितियों के गठन की 


कार्यवाही तत्काल करते हुए उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें। 


भवदीय, 
४ हम व 
(भोला नाथ तिवारी) 
क्‍ मुख्य सचिव 
संख्या:- 4266 (3) /33-4-2004- तददिनाँक : 
प्रतिलिपि :-- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 
4... समस्त प्रमुख सचिव/संचिव, सिंचाई, समाज कल्याण, भूमि विकास एवं व॑ जल 


संसाधन, ग्राम्य विकास, कृषि, पशुधन, गन्ना विकास, बेसिक शिक्षा, महिला कल्याण 

एवं बाल विकास, युवा कल्याण, विकलांग कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, 
उत्तर प्रदेश। 55 । क्‍ 

है 2. .. समस्त विभागाध्यक्ष, सिंचाई, समाज कल्याण, भूमि विकास एवं जल संसाधन. 

.... (समादेश फ्क्षेत्र) ग्राम्य विकास, कृषि, पशुधन, मत्स्य, गन्ना विकास, बेसिक शिक्षा, .. 

. महिला कल्याण एवं बाल विकास, युवा कल्याण, विकलांग कल्याण, पिछड़ा वर्ग 


कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश | 
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निदेशक, पंचायती राज, उ0 प्र0। 
समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0 प्र0। क्‍ 


समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत), उ0 प्र0। 
- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0 प्र0 | 


आज्ञा से 
(नीरज कुमार गुप्ता) 
सचिव 
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प्रेषक, . 
भोला नाथ तिवारी 
मुख्य सचिव, 
उत्तर प्रदेश शासन | 
सेवा में, 


समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश | 


क्‍ लखनऊ : दिनाँक : 06 जून, 200+ 
पंचायती राज अनुभाग- 
विषय :- ग्राम पंचायतों में सचिव एवं सह सचिवों की व्यवस्था के द्वारा प्रत्येक ग्राम 
पंचायत में एक कर्मी दिया जाना। 
महोदय, कि ््््ि ह 
क्‍ _ पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गयें दायित्वों के कुशल निर्वहन की दृष्टि से 
सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया .गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में उचित अनुभव एवं 
शैक्षिक योग्यता वाले कम से कम एक पूर्ण कालिक कर्मी की व्यवस्था की जाये। विभिन्‍न विभागों 
के उपलब्ध दक्ष पूर्णकालिक शासकीय कर्मियों को ग्राम पंचायंत विकास अधिकारी के रूप में 
तैनात करने के उपरान्त भी यह सम्भव है कि सभी ग्राम पंचायतों में एक पूर्ण कालिक शासकीय 
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी /सचिव तत्काल उपलब्ध कराया जाना सम्भव न हो, अतः संयुक्त 


प्रान्‍्त पंचायत राज अधिनियम, 4947 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायतों में 


सहसचिव की व्यवस्था करने के लिए निम्नांकित निर्देश दिये जाते है हे 
7.... जनपद स्तर पर उपलब्ध ऐसे सभी कर्मचारी, जिन्हें ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 


के रूप में तैनात किया जाना निर्णीत है, को अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायत में 


तैनात किया जाय, प्रतिबन्ध यह होगा कि किसान सहायक संवर्ग से उपलब्ध ग्राम 


पंचायत विकास अधिकारियों को न्याय पंचायत के केन्द्र में स्थित अधिक आबादी 
वाली ग्राम पंचायत में तैनात किया जाय, जिससे उनके क॒षि ज्ञान एवं पर्यवेक्षण में 








अच्छे कृषि प्रदर्शन का लाभ न्याय पंचायत की सभी ग्राम पंचायतों के कृषकों को भी 
सुलभ हो सके। हु 
2... शेष ग्राम यंचायतें, जिनमें पूर्ण कालिक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तत्काल 
तैनात किया जाना सम्भव न हो, में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर, एक वर्ष 
अथवा पूर्णकालिक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तैनात होने तक, जो भी पहले 
द घटित हो, के लिए संविदा पर इण्टरमीडिएट अथवा इससे अधिक शैक्षिक योग्यता 
वाले योग्य व्यक्ति को सह-सचिव के रूप में तैनात किया जायेगा। सह-सचिव के 
रूप में उसी ग्राम पंचायत में निवास करने वाले व्यक्ति को भी तैनात किया जा 
सकता है। क्‍ 
3... संविदा की अवधि समाप्त होने तथा पूर्ण कालिक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की 
_ तैनाती न होने की स्थिति में, सह-सचिव की संतोषजनक सेवा पर ग्राम सभा की 
खुली बैठक में विचार करके एक पारित प्रस्ताव के आधार पर वर्षानुवर्ष एक वर्ष की 
: अवधि के लिए उसे संविदा पर पुनः नियुक्त किया जा सकता है। सेवायें संतोषजन 
न पाये जाने की स्थिति में किसी भी समय ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित करके उसे. 
हटाः सकती है तथा उसके स्थान पर किसी अन्य योग्य व्यक्ति को तैनात कर 
सकती है | क्‍ 
4. ॥ पंचायतों में तैनात सहसचिव को ग्राम पंचायतें अपने राजस्व प्राप्तियों जिसका 
राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर ग्राम पंचायत की संकमित धनराशि 
भी एक भाग है, से प्रतिमाह रू0 500,/- मानदेय का भुगतान. ग्राम पंचायतें कर 
सकेंगी।..._ कक ली 
2... ग्राम पंचायतों को विभिन्‍न अधिनियमों, नियमों एवं योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय 
नियामक एवं विभागीय कार्यों के कियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के दायित्व सौंपे गये हैं एवं अधिनियम... 
में ग्राम पंचायत के लिए एक सचिव की व्यवस्था निर्धारित है अतः ग्राम पंचायतों में सचिव एवं. 
सह-सचिव के द्वारा विभागीय कार्यों के लिए निम्नलिखित व्यवस्था निर्धारित की जाती है :- 
4. ग्राम प्रंचायत में तैनात किये गये सह-सचिव समस्त विकास कार्यों एवं क्‍ 
क्‍ योजनाओं के कियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिये ग्राम पंचायत के अधीन कार्य 
करेगे | 








2... ऐसी ग्राम पंचायतें, जिनमें सहसचिव तैनात है, के सचिव के रूप में नियामक एवं 
वित्तीय दायित्वों का निर्वहन, इस ग्राम पंचायत के भौगोलिक दृष्टि से निकट 
स्थित किसी ग्राम पंचायत के पूर्णकालिक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा 
किया जाएगा। इस निमित्त पूर्णकालिक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सप्ताह 
में कम से कम दो पूर्व निर्धारित कार्य दिवसों तथा ग्राम पंचायत की बैठक में 
इस ग्राम पंचायत में अवश्य उपलब्ध रहेगा। द 

3. ग्राम पंचायतों में तैनात सह सचिव ग्राम पंचायत के अधीन रहते हुए सचिव के 

.. सामान्य मार्ग निर्देश में कार्य करेगा। 
3. विकेन्द्रीकरण व्यवस्था से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत समस्त आदेश इस सीमा तक 
संशोधित समझे जायेगे | 


आपसे अपेक्षा की जाती है कि तदनुसार कर्मियों की तैनाती की व्यवस्था में 
आवश्यक वश्यकः संशोधन करते हुए सभी ग्राम पंचायतों में एक कर्मी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए 
तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि यह व्यवस्था स्थायी एवं जनोपयोगी हो। यह समस्त 
कार्यवाही दिनाँक 30 जून 200॥ तक अवश्य सम्पन्न कर ली जाए। 


यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं| 


(भोला नाथ तिवारी) 
मुख्य सचिव 


संख्या :-- 4268(4) /33-4-2002-696,/ 2000... ठद्दिनॉक : 
प्रतिलिपि :-- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित 
4. समस्त प्रमुख सचिव /सचिव, सिंचाई, समाज कल्याण, भूमि विकास एवं जल संसाधन 


ग्राम्य विकास, कृषि, पशुधन, गन्ना विकास, बेसिक शिक्षा, महिला कल्याण एवं बाल 


विकास, उत्तर प्रदेश शासन | 


4:00 7४५ 39 
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2. समस्त विभागाध्यक्ष, सिंचाई, समाज कल्याण, ग्राम्य विकास, कषि, पशुधन, मत्स्य, गन्ना 


] 


... .. विकास, बेसिक शिक्षा, महिला कल्याण एवं बाल विकास, भूमि विकास एवं जल संसाधन 
_ (समादेश प्रक्षेत्र) विभाग उत्तर प्रदेश | ः क्‍ द 
3. निदेशक, पंचायती राज, उ0 प्र0। क्‍ क्‍ द का 
...._ 4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0 प्र0। ल्‍ 
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0 प्र0|। 


6. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत), उ0 प्र0। 





7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0 प्र0] 


5 आज्ञा से 


ह। $ की | 
है + के के. ह का के के भ+ की के को थे काओ ७ की क्र से के आओ के की हे हे 4 





नीरज कुमार मुप्ता ) | हैं ९. 
सा ० सचिव ु 5 आ 























य्वा 


परिश्शिष्ट-7 


प्राम -पंचायत विकास अधिकारी भर्ती नियमावली 





उत्तर प्रदेथ सरकार 


पंचायती राज अन॒भाग - 7 





संख्या - 4880 / 33--4-99--455 // 99 
.. लखनऊ : दिनाक 30 जुलाई, 4999 
संयुक्त प्रांत पंचायतः राज अधिनियम, . 4947. (उत्तर प्रदेश अधिनियम 
संख्या 26/4947) की धारा - 440 सहपठित धारा- 25 एवं 25-ए में प्रदत्त शक्तियों का 
हा प्रयोग करते हुए ग्राम-पंचायत विकास अधिकारी के पद पर भर्ती एवं दण्ड के प्रावधान करने 
। की दृष्टि से राज्यपाल महोदय सहर्ष निम्नलिखित नियम बनाते हैं :- क्‍ 


५ पल «० «नामक 2०५-५०५ ८ / “व्डन००००० 2काक "7० टर 


_4. यह नियमावली उ0 प्र0 ग्राम-पंचायत विकास 
अधिकारी भर्ती नियमावली, 999 कहलायेगी। 

ः ३ 2. यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 

4. ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद का 
सृजन ग्राम-पंचायत द्वारा नियत प्राधिकारी की 
पूर्व अनुमति प्राप्त करके किया जायेगा। क्‍ 

2. सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी को नियत 
प्राधिकारी घोषित किया गया है। 5 

3 ; यदि ग्राम-पंचायत में एक ही ग्राम-पंचायत 
विकास अधिकारी तैनात हैं तो उनमें से एक को 
द न्‍ ग्राम-पंचायत के सचिव का कार्य ग्राम-पंचायत । 
द्वार प्रस्ताव पारित करके प्रदत्त किया जायेगा। 





उत्तर प्रदेश ग्राम- पंचायत विकास अधिकारी नियमावली, 4999 


4. संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारम्भ 


2. पदों का सृजन 








'ंससेकअबप७८ ८ १८ २०३ 


4. ग्राम-पंचायतों में ग्राम-पंचायत विकास 
अधिकारी की सेवा निवृत्ति, पदोन्नति, त्याग-पत्र 
मृत्यु , सेवा से हटाये जाने अथवा अन्य कारणों 
से पद रिक्त हो जाने पर सम्बन्धित 
ग्राम-पंचायतं जहां रिक्ति हुयी हैं, आगे दी गयी 
व्यवस्थाओं के अधीन ग्राम-पंचायत विकास 
द क्‍ अधिकारी की नियुक्ति करेगी | 
3. अर्हतायें 0 4. ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिए... 
न्यूनतम योग्यता इण्टरमीडिएट आग शा सरकॉएंड -.। 
द्वारा घोषित समकक्ष अन्य परीक्षा होगी | | क्‍ 
2. ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिये. 
क्‍ न्यूनतम आयु 48 वर्ष तथा अधिकतम आयु 32. 
जा वर्ष होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित... 
जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा भूत पूर्व सैनिको के... 
लिये अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी... 
जायेगी | ह क्‍ वाल वक के 
द 3. ऐसा उम्मीदवार उसी ग्राम पंचायत का होगा। 
द 'यदि ग्राम पंचायत में कोई भी पात्र उम्मीदवार. 
नहीं है तो निकटतम दूसरी ग्राम-पंचायत से... 
उम्मीदवार का चयन किया जायेगा। क्‍ 
(. ग्राम-पंचायत विकास अधिकारी की नियुक्ति 
के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना... 


ग्राम-पंचायत के प्रधान द्वारा जारी की जायेगी। 
तथा यह सूचना ग्राम-पंचायत कार्यालय के... 
सूचना पटल पर प्रकाशित की जायेगी तथा... 


सूचना के प्रसारण हेतु डुग्गी पिटवाकर मुनादी 
भी ग्राम पंचायत में करायी जायेगी।...... . 
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2. सूचना के प्रकाशन की तिथि से 45 दिन तक 
आवेदन पत्र पंचायत कार्यालय में जमा किये जा 
सकेगें | क्‍ 
3. आवेदन पत्र सादे कागज पर शैक्षिक योग्यता हे 
रा ः .._ एवं जाति सम्बन्धी प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत 
ली, क्‍ किये जायेंगें। 


4. समस्त आवेदन पत्र ग्राम-पंचायत की ल्‍ 
' प्रशासनिक समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत 
किये जायेगें | 
5. ग्राम-पंचायत की प्रशासनिक समिति 


उम्मीदवार के चयन के लिये हाईस्कूल तथा 
इण्टर मीडिएट के प्राप्तांक के प्रतिशत को... 
जोड़कर औसत निकालेगी तथा समस्त 
उम्मीदवारों में जिसका औसत सबसे अधिक 
होगा उसका चयन ग्राम-पंचायत द्वारा किया 


जायेगा। यदि सर्वाधिक औसत अंक प्राप्त करने... 





वाला उम्मीदवार इच्छुक नहीं है तो योग्यता क्रम 
में अगले उम्मीदवार का चयन किया जायेगा | 


6, ग्राम-पंचायत अपने प्रस्ताव के माध्यम से 


ऐसी नियुक्ति दो वर्ष की संविदा पर कर... 
सकेगी। नियुक्त व्यक्ति को ग्राम-प्रधान द्वारा ल्‍ 


नियुक्ति-पत्र जारी किया जायेगा। इसकी प्रति... 

जिला पंचायत राज अधिकारी को रिकार्ड हेतु 

कक 
5. आरक्षण: जीप ।. ग्राम-पंचायत विकास अधिकारी के पदों के... 
रिक्त होने पर उन पर की जाने वाली भर्ती में अब | 
अनुसूचित जाति के लिए 2॥ प्रतिशत, अनुसूचित... 





जन जाति के लिए 2 प्रतिशत तथा पिछड़ी 








जाति के लिए 27 प्रतिशत के आरक्षण की 


व्यवस्था की गयी है।. 
क्‍ यु 2. आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि 
पंचायत राज अधिनियम में जो पंचायतें जिस 
रूप में आरक्षित हैं उन पंचायतों में उसी | 

आरक्षित श्रेणी का ग्राम-पंचायत विकास 

अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। अर्थात जिन 
पंचायतों के प्रधान अनुसूचित जाति के हैं उनमें 
अनुसूचित जाति का, जिन पंचायतों के प्रधान... 
अनुसूचित जन जाति के उनमें अनुसूचित जन... 
जाति का तथा जिन पंचायतों के प्रधान पिछड़ी द 
जाति के हैं वहाँ पिछड़ी जाति का ग्राम-पंचायत 
विकास अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। | 
जिला-पंचायत राज अधिकारी द्वारा आरक्षण के 
क्‍ प्राविधानों के पालन की पुष्टि के पश्चात ही उन... 
कर्मियों का मानदेय शासन द्वारा दिया जायेगा।.... 
6. मानदेय क्‍ 4. इस प्रकार नियुक्त किये गये ग्राम-पंचायत ः 
विकास अधिकारी को रूपये 2250 प्रतिमाह 








मानदेय दिया जायेगा। हे हा 
2. ग्राम-पंचायत विकास अधिकारी को देय... 
मानदेय का व्यय-भार शासन द्वारा वहन. किया... 
जायेगा। क्‍ जे ल्‍ 
द 3. ऐसे. ग्राम-पंचांयंत:. विकास. अधिकारी -.-. 


ग्राम-पंचायत के सेवक होंगे और ग्राम-पंचायत 
उनकी नियुक्ति प्राधिकारी होगी। 
ग्राम-पंचायत द्वारा चयनित ऐसे ग्राम-पंचायत 


विकास अधिकारी को एक माह के प्रशिक्षण की. 
व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। इस 











तरह आयोजित होने प्रशिक्षण में ग्राम-पंचायत 
विकास अधिकारी को निर्धारित अवधि का 
: प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। 
ग्राम-पंचायत विकास अधिकारी पर पूर्णतः 
प्रशसकीय नियंत्रण सम्बन्धित ग्राम-पंचायत का 
 होगा। कर्तव्य की उपेक्षा, कर्तव्य का अपालन, 
अनियमितता आदि की दशा में उनकं विरूद्ध 
अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के अधिकार, 
ग्राम पंचायत में निहित -होंगे। ग्राम-पंचायत 
विकास अधिकारी को कारण बताओ सूचना दिये 
जाने तथा यदि कोई उत्तर उनके द्वारा दिया 
गया हो तो उस पर विचार करने के उपरान्त... 


_ ग्राम-पंचायत की प्रशासनिक समिति की कुल. 

द सदस्यों की संख्या के दो तिहाई बहुमत से उसे... 

ह द क्‍ पद से हटा सकेंगी। . क्‍ ः क्‍ क्‍ 
4. ग्राम-पंचायतत विकास अधिकारी के वार्षिक 

.. कार्यों का मूल्यांकन प्रशासनिक समिति द्वारा... 

... किया जायेगा तथा तदनुसार चरित्र पंजिका में ५ 

द द पा इसकी प्रविष्टि गाम-प्रधान द्वारा की जायेगी | 
2. यदि ग्राम-पंचायत विकास अधिकारी एक 

माह से... अधिक से लिए अवकाश पर... 

जाता है तो उसके स्थान पर अवकाश की 


.... अवधि के लिए ग्राम-पंचायत द्वारा "एवजी” को 
नियुक्त करके वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगीं। 


“एवजी” के रूप में रखे गये कर्मी को 2250. 


रूपये प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जायेगा... 
और “एवजी” का चयन इसी नियमावली के .- 
प्राविधानों के अनुरूप किया जायेगा। ५. 








सहदालादा 5 








[>> 
(१ 
[>> 


कोई जी छॉंक्ति. जो कि प्रधान: उलहदा, 
ग्राम-पंचायत का सदस्य अथवा ग्राम-पंचायत 
विकास अधिकारी का सम्बन्धी है, नियुक्त नहीं 
किया जा सकेगा। सम्बन्धियों का तात्पर्य पिता, 
दादा, श्वसुर, (पितृ अथवा मातृ सम्बन्धी), पुत्र, 
 पौत्र, दामाद, भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्री, माँ से क्‍ 
है। 
ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति ग्राम-पचांयत विकास. 
क्‍ अधिकारी के पद पर नहीं की जायेगी जिसे . .. 
केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा 
किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी शैक्षणिक 
संस्थान जो कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त. | 
..._ एवं सहायतित है, की सेवा से पृथक अथवा हे 
सेवाच्युत का दण्ड दिया गया हो अथवा जेल 
.. की सजा अथवा जो किसी अनैतिक कार्यों में 
_ लिप्त होने के कारण जेल की सजा काट रू चुका 


हो। आर, 

















आज्ञा से, - 
डॉ0 ओम प्रकाश) 


सचिव । 























राज्य सरकार :- 
क) ऐसी अचल सम्पत्ति का, जो किसी ग्राम-पंचायत के स्वामित्व में हो, और जो उसके 
द्वारा प्रयुक्त की जा रही हो अथवा अध्यासित हो, का निरीक्षण करा सकती है। राज्य सरकार 
ग्राम-पंचायत्त के अधीन किये जा रहें किसी निर्माण कार्य का भी निरीक्षण करा सकती है; कम 
.. (ख) इय्राम-पंचायत के कब्जे में या. नियंत्रणाधीन किसी बही अथवा अभिलेख को लिखित ल्‍ 


. आदेश द्वारा मांग सकती है और उसका निरीक्षण कर सकती है; हे मम 
ग) ग्राम-पंचायत से लिखित आदेश द्वारा किये गये कार्यों के सम्बन्ध में ऐसे विवरण-पत्र, 
रिपोर्ट अथवा अभिलेखों की प्रंतिलिपियाँ प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकती है जिन्हें वह ठीक 


घ) ग्राम-पंचायत के विचारार्थ कोई ऐसा सुझाव प्रेषित कर सकती है जिसे वह ऐसी 


ग्राम-पंचायत के कार्यों तथ कर्तव्यों के सम्बन्ध में उचित समझे; ' हम 


. (ड.) ग्राम सभा या ग्राम-पंचायत से सम्बन्धित किसी भी विषय के सम्बन्ध में कोई जाँच 


संस्थित करा सकती है; और 


| 


(च) किसी ग्राम-पंचायत को विघटित कर सकती है यदि राज्य सरकार की राय में ऐसी 
ग्राम-पंचायत ने अपने पद का दुरूपयोग किया हो, या उसने इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके 














अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में निरन्तर चूक की हो अथवा जिसका बना रहना जनहित 
में वांझनीय न समझा जाए। 


(छ) ग्राम-पंचायत के प्रधान, उप प्रधान या उसके किसी सदस्य को हटा सकती है यदि- 

द 4. बिना पर्याप्त कारण के लगातार तीन से अधिक सभाओं अथवा बैठकों में अनुपस्थित 
रहे, ् द 

2. वह कार्य करने से इन्कार करे अथवा किसी भी कारण से कार्य करने के लिए अक्षमः 
हो जाये अथवा यदि उस पर ऐसे अपराध का अभियोग लगाया गया हो अथवा 
दोषारोपण किया गया हो जिसमें नैतिक अधमता (४००४ ॥ण|/7१९) अन्तर्वलित हो, 
3. उसने इस रूप में अपने पद का दुरूपयोग किया हो अथवा उसने उस अधिनियम 
: द्वारा अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों में उल्लिखित कर्तव्यों के पालन में 

निरन्तर चूक की हो अथवा इस रूप में बना रहता जनहित में वांछनीय न हो |. क्‍ 


जहाँ कोई प्रधान या उप प्रधान ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसी रीति से, जैसी नियत क्‍ ः 

_ की जाय, की गई किसी जाँच में प्रथम दृष्टया वित्तीय और अन्य अनियमितताओं का दोषी पाया... 
. जाय, वहाँ ऐसा प्रधान या उप प्रधान वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का _ 
सम्पादन नही करेगा और जब तक कि वह अन्तिम जाँच में आरोपों से मुक्त न हो जाये, ऐसी 
शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त 
ग्राम-पंचायत के तीन सदस्यों की एक समिति द्वारा क्रिया जायेगा। 


प्रतिबन्ध यह है कि 


4... खण्ड (च) या (छ) के अघीन कोई कार्यवाही सम्बद्ध निकाय अथवा व्यक्ति को 
: प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर देने के पश्चात्‌ 
ही की जायेगी अन्यथा नही, |. 5 की । 
2. .....इस धारा की उपराधारा (॥) के खण्ड (छ) के उपखण्ड (3) के अधीन हटाया गया 
.. कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी भी पद पर 5 वर्ष की अवधि या क्‍ 
इससेकम ऐसी अवधि के लिए जैसा कि राज्य सरकार किसी मामले में आदेश दे, 

. पुनः निर्वाचित या पुनः नियुक्त किये जाने का हकदार न होगा 





[2 
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3... इस धारा के अधीन राज्य सरंकार द्वारा दिये गये आदेश पर किसी भी न्यायालय में 
आपत्ति नही की जायेगी; द 

4... यदि कोई ग्राम-पंचायत विघटित की जाये तो उसकी शक्तियों का प्रयोग करने और 

क्‍ कर्तव्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त 
कर सकती है, जिन्हे वह उचित समझे | 


राज्य सरकार की शर्ति (धारा 95 क) 


7 यदि किसी भी समय राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ग्राम सभा या 
... ग्राम-पंचायत ने इस अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम में उल्लेख किये गये 
कर्तव्य का पालन करने मे चूक की है, तो राज्य सरकार उस कर्तव्य का पालन 
करने के लिए कोई अवधि लिखित आदेश द्वारा निश्चित कर सकती है। 

2... यदि इस प्रकार निश्चित की गयी अवधि के भीतर कर्तव्य का पालन न किया जाये, 
...__ तो राज्य सरकार ऐसे प्राधिकारी को, जो विनिर्दिष्ट किया जाये, उसे पालन करने 
का निर्देश दे सकती है और अग्रेतर यह भी निर्देश दे सकती है कि कर्तव्य पालन 
के व्यय, यदि कोई हों, का भुगतान गाँव निधि से किया जायेगा और तदुपरान्त वह 
व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा में वह निधि हो, उक्त धनराशि का भुगतान ऐसी निधि से 

करेगा | 


कतिपय कार्यों का प्रतिषेध (धारा ०6) 


4... नियत प्राधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी सूचना 
प्राप्त होने पर अथवा वा स्वप्रेरणा से लिखित आदेश द्वारा इस अधिनियम के अथवा 

. किसी अन्य अधिनियम के अधीन पारित संकल्प या दिये गये आदेश का किसी ग्राम 

सभा,, ग्राम-पंचायत या उसके अधिकारी या सेवक द्वारा निष्पादित किये जाने या 

उसके अग्रेतर निष्पादन किये जाने का प्रतिषेध कर सकता है. यदि उसकी राय में 

. ऐसा संकल्प अथवा आदेश इस प्रकार का हो कि जिससे जनता या विधिसम्मत रूप 

से सेवायोजित व्यक्तियों के किसी वर्ग या समूह को बाघा, क्षोभ अथवा चोट पहुँचे 

या पहुँचने की सम्भावना हो अथवा जिससे मानव जीवन, उनके स्वास्थ्य या सुरक्षा ५ 











के लिए संकट उपस्थित हो या होने की सम्भावना हो, अथवा बलवा या दंगा हो 
या होने की सम्भावना हो। वह किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे संकल्प या आदिश हे 
अनुसरण में अथवा उसकी आड़ में कोई कार्य किये जाने अथवा उसे जारी रखने 
.. का प्रतिषेध कर सकता है। 
2... यदि उपधारा (4) के अधीन क्‍ कोई आदेश दिया जाये तो उसे दिये गये जाने के 
.. कारणो के विवरण सहित उसकी एक प्रतिलिपि नियत प्राधिकारी अथवा उक्त 
अधिकारी द्वारा तत्क्षण राज्य सरकार को भेजी जायेगी, जो ग्राम सभा या 
ग्राम-पंचायत अथवा उसके अधिकारी या सेवक से स्पष्टीकरण माँगने और उसके 
द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्‌ आदेश को 
विखण्डित, परिष्कृत करेगी अथवा उसकी पुष्टि करेगी | 
3. - यदि उपधारा (3) के अधीन दिये गये और सतत्‌ आदेश द्वारा किसी संकल्प या 


आदेश के निष्पादन या उसके अग्रेतर निष्पादन का निबेध किया जाय तो ग्राम समा 
अथवा ग्राम-पंचायत अथवा उसके किसी प्राधिकारी या सेवक का, यदि ऐसा आदेश 
देने वाले प्राधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये, यह कर्तव्य होगा कि वह कोई ऐसी _ 


कार्यवाही करे जिसे वह उस दशा में करने का हकदार होता हो, यदि उक्त संकल्प 
कमी पारित न किया गया होता या उक्त आदेश कभी दिया न गया होता | 


राज्य सरकार द्वारा शक्तियों का प्रतिनिंहित किया जाना. 


(घारा 96 क) 


राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपनी समस्त शक्तियों या उनमें से 


किसी भी शक्ति को अपने अधीनस्थ अधिकारी अथवा प्राधिकारी को ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों 
के अधीन रहते हुए, जिन्हें आरोपित करना वह उचित समझे, प्रतिनिहित कर सकता है। 











की परिशिष्ट -- 


भारतीय संविधान के अन्तर्गत पंचायती राज व्यवस्था 





संविधान (तिहत्तरवॉँ संशोधन) अधिनियम, 4992 


्््ः द भाग - 4 - पंचायतें 


िडसअअसडसससससससलससी सतत ल्‍ न न्‍* ऊन नल नन-+++++ल जननी +तक्‍+लकलल्‍ लत नत+। 





इसे भाग में| जब तक की सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो - 
क) “जिला” से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है; हे 
“ग्राम सभा” से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से 


सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है; 








4... संविधान (तिहत्तरवॉँ संशोधन) अधिनियम 4992 की धारा 2 द्वारा “भाग-9” अन्त: 
के स्थापित किया गया (दिनाँक 24-4-4993 से प्रमावी)। 
(ग) “मध्यवर्ती स्तर” से ग्राम समा और जिला स्तरों के बीच का ऐसा स्तर अभिप्रेत है जो 





किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा, 
मध्यवर्ती स्तर विनिर्दिष्ट किया जाये; 
(घ) . “पंचायत” से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243-ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन 
की कोई संस्था (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) अभिप्रेत है; 
(ड.) , “पंचायत क्षेत्र” से पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है; 
च) “जनसंख्या” से ऐसी अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या 
अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आँकड़े प्रकाशित हो गये हैं 
(छ) “ग्राम” के राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा ग्राम 











के रूप में विनिर्दिष्ट ग्राम अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस प्रकार विनिर्दिष्ट ग्रामों का 


समूह भी है। 


के 














243-क. ग्राम सभा :- 
ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन 
कर सकेगी, जो राज्य के विधान मण्डल द्वारा, विधि द्वारा उपबन्धित किये जायें | 


243-ख. पंचायतों का गठन :-- द 








प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबन्धों के 
अनुसार पंचायतों का गठन किया जायेगा। कला 
3.... खण्ड (५) में किसी बात के होते हुए भी, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में... 


मा! गठन नहीं किया जायेगा जिसकी जनसंख्या बीस लाख से अनधिक है। 








... इस भाग के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा, ..- 
पंचायतों की संरचना की बाबत उपबन्ध कर सकेगा : 


परन्तु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और ऐसी पंचायत... 

में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त राज्य में, 

ा यथासाध्य, एक ही होगा।... हा री 
“ पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन-द्षेत्रों से प्रत्यक्ष निवचिन 


द्वारा चुने गये व्यक्तियों से भरे जायेगे और इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक पंचायत. 
क्षेत्र ऐसी रीति से प्रादेशिक निर्वाचन-दक्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा कि प्रत्येक... 


निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आवण्टित स्थानों की संख्या के बीच 5] 
अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य, एक ही हो। 
3... शंज्य का विधान-मण्डल, विधि द्वारा - की 

. (क) ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों में या ऐसे राज्य की | 
. दशा में जहाँ मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें नहीं हैं, जिला स्तर पर पंचायतों में; 
.._ (ख) मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का जिला स्तर पर पंचायतों में; 
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(ग) लोक सभा के सदस्यों और राज्य की विधान सभा के सदस्यों के, जो ऐसे 
_निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें ग्राम स्तर से भिन्‍न स्तर पर कोई पंचायत 
क्षेत्र पूर्णतः: या भागत: समाविष्ट है, ऐसी पंचायत में; 
(घ) राज्य सभा के सदस्यों और राज्य की विधान परिषद्‌ के सदस्यों के, जहाँ वे- 
4. मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, 
मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में; 
2. जिला स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं 
जिला स्तर पर पंचायत में, प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबन्ध कर सकेगा। 


4... किसी पंचायत के अध्यक्ष और पंचायत के ऐसे अन्य सदस्यों के अधिवेशनों में मत 
देने का अधिकार होगा, जो पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से, चाहे प्रत्यक्ष 
... निर्वाचन द्वारा या अन्यथा, चुने गये हैं। क्‍ 
5... (क) ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी रीति से, जो राज्य के 
विधान मण्डल द्वारा, विधि द्वारा, उपबन्धित की जाये, किया जायेगा; और ; 
(ख) मध्यवर्ती स्तर पर जिला स्तर पर किसी पंचायत का अध्यक्ष, उसके निर्वाचित क 


सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जायेगा। 


243-घ. स्थानों का आरक्षण :- 
4... प्रत्येक पंचायत में - 
_(क) अनुसूचित जातियों; और 
_(ख) अनुसूचित जनजातियों 
.. के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात 
उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे गये स्थानों की कूल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो 
उस पंचायत क्षेत्र में अनूसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों 
की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी पंचायत में 
भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चकानुकम से आंवण्टित किये जा सकेंगे | 








खण्ड (3) के अधीन आरक्षित स्थानों की कूल संख्या के एक तिहाई से अन्यून 
स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों की स्त्रियों के 
लिए आरक्षित रहेंगे। क्‍ 


प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन: द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कल संख्या के 


एक तिहाई से अन्यून स्थान (जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
जन-जातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए 
आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्‍न-भिन्‍न निर्वाचन-क्षेत्रों को 
चक्रानुक्रम से आवण्टित किये जा सकेंगे | 

ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों का पद अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जन-जातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेगा, जैसा कि 
राज्य विधान मण्डल विधि द्वारा उपबन्ध करें : 


परन्तु किसी राज्य में प्रत्येक स्तर .पर पंचायतों में अनुसूचित जातियों और 


अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या का अनुपात, प्रत्येक स्तर पर 


'उन पंचायतों में ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो उस राज्य की अनुसूचित 


जातियों की अथवा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की 


कुल जनसंख्या से है : 


परन्तु यह और कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या 


के एक-तिहाई से अन्यून पद स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे 


परन्तु यह भी कि इस खण्ड के अधीन आरक्षित पदों की संख्या प्रत्येक स्तर पर 


भिन्न-भिन्न पंचायतों को चक्रानुक्रम से आवण्टित की जायेगी | 


खण्ड (4) एवं खण्ड (2) के अधीन स्थानों का आरक्षण और खण्ड (4) के अधीन 


अध्यक्षों के पदों के लिए आरक्षण (जो स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्‍न है) अनुच्छेद 
334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा | 
इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधान मण्डल को किसी स्तर पर किसी 


पंचायत में पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में स्थानों के या पंचायतों में अध्यक्षों के 


पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी । 











_ 243-ड. पंचायतों का कार्यकाल, आदि 
.... प्रत्येक पंचायत, यदि तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन उसे पहले ही विघटित 
... नहीं कर दिया जाता है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पाँच 
वर्ष की अवधि तक, न कि उससे अधिक बनी रहेगी | 
2... तत्समय प्रवृत्त किसी विधि का कोई संशोधन किसी स्तर पर ऐसी पंचायत कां, जो 
: ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य कर रही है, तब तक विघटन नहीं करेगा, जब तक 
खण्ड (॥) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल का अवसान नहीं हो जाता। 
3... किसी पंचायत का गठन करने के लिए, निवरचिन- 
(क) खण्ड (१) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व; 
(ख) उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि के अवसान के पूर्व पूरा 
किया जायेगा 
परन्तु जहाँ वह शेष अवधि, जिसके लिए कोई विघटित पंचायत बनी रहती, छह | 
मास से कम है, वहाँ ऐसी अवधि के लिए उस पंचायत का गठन करने के लिए इस रा 
खण्ड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा । पा 
4... पंचायत के कार्यकाल के अवसान से पूर्व किसी पंचायत के विघटन पर गठित की 
द गई पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी, जिस अवधि तक 
विघंटित पंचायत खण्ड () के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं 
की जाती | 
. 243-च . सदस्या के लिए निरहताएँ :- 


4... कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य बनने के लिए 
निरहित होगा- 

(क) यदि वह सम्बन्धित राज्य के विधान-मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय 

_प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरहित कर दिया जाता है 

क्‍ परन्तु कोई व्यक्ति इस आधार पर निरहित नहीं होगा कि उसकी आयु पच्चीस 

वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है; क्‍ 
. ख) यदि बह राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गयी किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस 

प्रकार निरहित कर दिया जाता है। की क्‍ 
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2... यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी पंचायत का कोई सदस्य खण्ड () में वर्णित 
किन्हीं निरहताओं से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रशन ऐसे प्राधिकारी को 
ऐसी रीति से, जैसा राज्य का विधान-मण्डल, विधि द्वारा, उपबन्धित करे, 

विनिश्चय के लिये निर्देशित किया जायेगा | 


_243-छ. पंचायतों को प्राप्त शर्क्तियाँ, प्राधिकार और 


उत्तरदायित्व :- अर ० 
संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुओ, राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा, .. 

पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ .और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो वह उन्हें स्वायत्त शासन की 

संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे और ऐसी विधि में पंचायतों 

को उपयुक्त स्तर पर ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाएँ । 

निम्नलिखित के सम्बन्ध में शक्तियाँ और उत्तरदायित्व न्यागत करने के लिए उपबन्ध किये जा... 




















सकेंगे- | 8 कक इ 
(क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करना; क्‍ 
(ख) आर्थिक विंकास और सामाजिक न्याय की स्कीमों को, जो उन्हें सौंपी जाएँ जिसके अन्तर्गत 
वे स्कीमें भी हैं जो ग्यारहवीं अनुसूची मेँ सूचीबद्ध विषयों के सम्बन्ध में हैं, क्रियान्चित करना। क्‍ 
243-ज. पंचायतों द्वारा कर अधिरापित करने की शक्ति 
और पंचायतों की निधियाँ :- 
. ... राज्य का विधान-मण्डल विधि द्वारा - द द हु | 
(क) ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए ऐसे कर, शुल्क, पथकर 
और फीसें उद्गृहीत, संग्रहीत और विनियोजित करने के लिए किसी पंचायत को प्राधिकृत कर 
(ख) ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शर्तों तथा सीमाओं के अधीन रहते हुए राज्य सरकार द्वारा: | । 
उद्गृहीत और संग्रहीत ऐसे कर, शुल्क पथकर और फीसें किसी पंचायत को समनुदेशित कर. 
(ग) पंचायतों के लिए राज्य की संचित निधि में से ऐसे सहायता अनुदान देने के लिए उपबन्ध 


कर . सकेगा; और 
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(घ) पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धनों के जमा करने के लिए ऐसी निधियों का 
गठन तथा ऐसी निधियों में से धन का प्रत्याहरण करने के लिए भी उपबन्ध कर सकेगा, जो 
विधि में विनिर्दिष्ट किये जायें या की जाएँ । 


243-झ. वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त 
आयोग का गठन :- 


4.. राज्य का राज्यपाल, संविधान (तिहत्तरवॉँ संशोधन) अधिनियम, 4993 के प्रारम्भ से 

क्‍ एक वर्ष के भीतर यथाशक्य-शीघ्र, और उसके पश्चात्‌ प्रत्येक पाँचवें वर्ष के अवसान 
पर, पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए, और 

(क) उन सिद्धान्तों, जो निम्नलिखित को शासित करेंगे, अर्थति- 

4. राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय ऐसे करों, शुल्कों, पथंकरों और फीसों के शुद्ध 
आगमों का राज्य और पंचायतों के बीच वितरण जो इस भाग के अधीन क्‍ | 
'उनके बीच वितरित किये जा सकेंगे तथा पंचायतों के बीच सभी स्तरों पर... 

द ऐसे आगमों के अपने-अपने अंशों का आवण्टन 

2. . ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारण जो पंचायतों को 
समनुदेशित किये जा सकेगें या उसके द्वारा विनियोजित किये जा सकेंगें 

.. 3. राज्य की संचित निधि में से पंचायतों को सहायता अनुदान 

(ख) पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अद्युपाय; 

(ग) .किसी अन्य विषय, जो राज्यपाल द्वारा पंचायतों के ठोस. वित्तपोषण के हित में वित्त आयोग पु 

को निर्दिष्ट किया जाये, की बाबत राज्यपाल को सिफारिशें करने के लिए एक वित्त आयोग का... 

गठन करेगा । हा 


2... राज्य का विधान-मण्डल, विधि द्वारा, आयोग की संरचना, अर्हता, जो आयोग के... । 
सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होगी, और रीति, जिससे उसका चयन ; 

किया जायेगा, का उपबन्ध कर सकेगा। है 2 73 

हु 3. . आयोग अपनी प्रकिया अवधारित करेगा और उसे अपने क॒त्यों के पालन के लिए... 


ऐसी शक्तियाँ होंगी जो राज्यों का विधान-मण्डल, विधि द्वारा, उसे प्रदान करे 








हक 


4. राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश और उसके 
बारे में की गई कार्यवाही का स्पष्टीकरण-ज्ञापन राज्य के विधान-मण्डल के समक्ष 
रखवायेगा | 


243-अ. पंचायतों के लेखाओं की सम्परीक्षा :- 
राज्य का विधान-मण्डलं, पंचायतों द्वारा लेखे बनाये रखने और ऐसे लेखाओं की 
सम्परीक्षा करने की बाबत, विधि द्वारा, उपबन्ध कर सकेगा। 


245-ट. पंचायतों के लिए निर्वाचन :- 
4. पंचायतों के लिए कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार 
कराने का और उंन समी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण 
एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा जिसमें राज्य द्वारा नियुक्त किया गया 
एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। 
2... राज्य के विधान-मण्डल द्वारा बनाई गयी किसी विधि के अधीन रहते हुए, राज्य 
निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राज्यपाल नियमों क्‍ 
द्वारा अंवधारित करे द 
परन्तु राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर क्‍ 
ही हटाया जायेगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालयों के 
न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं, और राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा... 
की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात्‌ उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया... क्‍ 
जायेगा | क्‍ क्‍ पा 
3. जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब तक किसी राज्य का राज्यपाल 
.._ राज्य निर्वाचन आयोग को उतने कर्मचारी- वृन्द उपलब्ध करायेगा जितने खण्ड (॥) 
द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को उसे सौंपे गये कृत्य के निर्वहन के लिए आवश्यक 
- 4... इस संविधान के उपबन्धों के 3 अधीन रहते हुए, राज्य का विधान-मण्डल, विधि द्वारा, 
.... पंचायतों के निर्वाचनों से 


सकेगा। 








सम्बन्धित या संसकत सभी विषयों की बाबत उपबन्ध कर 














243-ठ. संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना :- 
। इस भाग उपबन्ध संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होंगे और किसी संघ राज्य ज्य क्षेत्र को 
उनके लागू होने से उनका यह प्रभाव होगा मानो राज्य के राज्यपाल के प्रति-निर्देश अनुच्छेद 
239 के अधीन नियुक्त किये गये संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक सक के प्रति निर्देश है, और राज्य के 
विधान मण्डल या विधान समा के प्रति निर्देश, उस संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में, विधान सभा _ 
है, उस विधान सभा के प्रति निर्देश हैं 
.. परत्तु राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना, द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि इस भाग के 
उपबन्ध किसी संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपान्तरणों के अधीन 
: रहते हुए लागू होगें जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे। | 
243-ड. इस माग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न हाना_ कतिपय क्षेत्रों को लाग नह होना :- द हि 
4. .. इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 के खण्ड (॥) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और 
खण्ड (2) में निर्दिष्ट जन-जाति क्षेत्रों को लागू नहीं होगी। क्‍ जा 
: “2. इस भाग की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी- कक 
किक क्‍ ः (क) नागालैण्ड, मेघांलय और मिजोरम राज्य; है के । ः का 
कह को. अर क्‍ मणिपुर राज्य में ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के 
अधीन ज़िला परिषदें विद्यमान हैं।.. क्‍ कक हा 
पे इज इस भाग की - 
.... . (क) कोई बात, जिला स्तर पर पंचायतों के सम्बन्ध में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग 
... जिले के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों को लागू नही होगी जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि 
के अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद्‌ विद्यमान है; हा दी 
(ख) किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसी विधि के अधीन गठित. 
दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद्‌ के कृत्यों और शक्तियों पर प्रभाव डालती है । क्‍ द 
. 4... इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी - 9 ५ ५8३ हम नि 
... (क) खण्ड (2) में उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी राज्य का विधान-मण्डल, विधि द्वारा, इस भाग 
ग््‌विस्तार, खण्ड ( ) में निर्दिष्ट क्षेत्रों, यदि कोई है, के सिवाय, उस राज्य पर कर सकेगा 
. यदि उस राज्य की विधानसभा इस आशय का एक संकल्प उस सदन....रआऊए़ 
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की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों 
के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर देती है; 

(ख) संसद, विधि द्वारा, इस भाग के उपबन्धों का विस्तार, खण्ड (१) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों 
और जन-जति क्षेत्रों पर -ऐसे अप्रवादों और उपान्तरणों के अधीन रहते हुए कर सकेगी, जो 
ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किये जायें और ऐसी कोई विधि अनुच्छेद 368 कि प्रयोजनों के लिए, 
इस संविधान का संशोधन नही समझी जायेगी | 





243-ढ. विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना :- 








द इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) ... 
अधिनियम, 4993 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व राज्य में प्रवृत्त पंचायतों से सम्बन्धित किसी विधि का... 
कोई उपबन्ध, जो इस भाग के उपबन्धों से असंगत है, तब तक जब तक कि सक्षम क्‍ 
विधान-मण्डल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या. निरसित नहीं कर दिया 
जाता, या जब तक ऐसे प्रारम्भसे एक वर्ष का अवसान नहीं हो जाता, इनमें से जो भी पूर्वतर 
हो, प्रवृत्त बना रहेगा : क्‍ हो 5 
क्‍ क्‍ ह परन्तु ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व विद्यमान सभी पंचायतें अपने कार्यकाल की. हर 
समाप्ति तक बनी रहेंगी, यदि उन्हें उस राज्य की विधान समा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा में... 
जिसमें विधान परिष है, उस शोज्य की विधान-मण्डल के प्रत्येक सदन द्वारा, पारित इस आशय 
के संकल्प द्वारा पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता। 








"न वन शत का नपक तरीकरशशाकजीनीककीक जैन 


243-ण. निर्वाचन सम्बन्धी मामलों मे न्यायालयों के हस्तक्षेप 


इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी-....... 275० 
(क) अनुच्छेद 243-ट के अधीन बनाई गई या बनाये जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि. 
की, जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानों के आवंटन से सम्बन्धित... 











है, विधिमान्यता किसी न्यायालय में प्रश्गगत नही की जोयेगी;......्ऊख़ रा हे हे 














(ख) किसी पंचायत के लिए कोई भी निर्वाचन, ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया 

जायेगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका राज्य के विधान 

मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसे अधीन उपबन्ध है, अन्यथा नहीं | क्‍ का 
3. अनुच्छेद 280 का संशोधन :- क्‍ क्‍ 


संविधान के अनुच्छेद 280 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के पश्चात्‌ निम्नलिखित 


४ उपखण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात- क्‍ 
“ .(ख-ख) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में क्‍ 
पंचायतों के साधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के 

| लिए आवश्यक अध्युपाय [” द द 
4... ग्यारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना :- 
संविधान की दसवीं अनुसूची के पश्चात्‌ निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी... 
जायेगी, अर्थात... जा क्‍ हे 





4 | कृषि जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार भी | ॥6 | गरीबी उपशमन कार्यक्रम। हर ल्‍ 
भूमि-विकास, भूमि सुधार 
।चकबन्दी और भूमिसंरक्षण।....... 
सिंचाई, 








| शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक और 
माध्यमिक विद्यालय भी है। 
8 तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक | . 


का कार्यान्वयन, | 47 


























जल प्रबन्ध और 











लघु क्‍ 
जल-आच्छादन विकास| शिक्षा। 
पशुपालन, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा। 
पालन | क्‍ क्‍ 


| पुस्तकालय [ । |! 
(सास्कृतिक क्रियकलाप।....... ६ .- 











लघु उद्योग, जिनके अन्तर्गत स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अन्तर्गत 


प्रसंस्करण उद्योग भी है। 









खाद्य 














अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 
औषधालय भी हैं। द 

परिवार कल्याण | 
स्त्री और बाल विकास। 
जिसके - अन्तर्गत 





खादीं, ग्राम और कूटीर उद्योग। 


.0 | ग्रामीण आवासना। ५ 


समाज कल्याण, 
















विकलांगों और मानसिक रूप से मंद | 
व्यक्तियों का कल्याण भी है। द 
[दुर्बल वर्गों का और विशिष्टतया | 
(अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
| जन-जातियों का कल्याण | 















2 | ईंघन और चारा। 








सड़कें, पुलियाँ, पुल, फरी, 
| संचार के अन्य साधन । 
: | ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अन्तर्गत | 29 

विद्युत कां वितरण भी है। 


| गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत। 


वितरण प्रणाली|[ 









सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण। 











2. क्या आप मानते हैं कि नई पंचायत व्यवस्था वास्तव में जनता को शासन में सहभागी बनाती 





209 





साक्षात्कार 
-“बुन्देलखण्ड में पंचायत राज संस्थाओं का क्रियान्वयन 22 
(हमीरपुर जनपद के विशेष सन्दर्भ में) 


.. 4. नाम 
2. गाँव का नाम 
3. विकास खण्ड 


4. आयु. 





: 6. वर्ग व धर्म _ पर जा 


7. लिंग (स्त्री, पुरूष) 


व कल सन बल अअमअअअ बल 33 अरलकल मम लक मम 





।: नई पंचायत व्यवस्था, इसके नियमों व प्रावधानों के बारे में आपको कैसी जानकारी है? . 


(अच्छी / औसत / बहुत कम) 


है? . द (हाँ / नहीं / कह नहीं सकता) 
3. क्‍या नई पंचायत प्रणाली आने से पंचायत व्यवस्था में लोगों की भागेदारी बढ़ी है? 
क्‍ (हा » नहीं / कह नहीं सकता) जद 
4. क्या नई पंचायत व्यवस्था के द्वारा ग्राम पंचायतों को दिये गये अधिकार पर्याप्त हैं? क्‍ 
शक जे हक (हाँ / नहीं / कह नहीं सकता) . क्‍ 
5. क्या आप किसी आरक्षित वर्ग में आते हैं? 4 57० ०३० बह टी 
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6. क्‍या पंचायतों में हर स्तर पर महिलाओं को एक तिहाई सीटें आरक्षित करनें का निर्णय सही 

था? रा न धर (हाँ / नहीं / अनिश्चित) 

7. क्या पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए पंचायतों के हर स्तर पर 27 प्रतिशत आरक्षण उचित है? 
(हाँ / नहीं / अनिश्चित) 

8. क्‍यां अनुसूचित जाति /जन जाति के लोगों को पंचायतों में आरक्षण देने का फैसला उचित 

था? द (हाँ / नहीं / अनिश्चित) 

9. पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने से क्‍या लाभ हुए हैं? 

हि 4. महिलाओं में राजनीतिक चेतना. बढ़ी है । 2. महिलाओं को समानता का दर्जा मिला है। 

3. महिलाओं की स्थिति सुधरी है। 4. उन पर अत्याचार रूके हैं| 








का हे द 40. पंचायतों में दलितों » पिछड़ों को आरक्षण देने से कया लाभ हुए हैं? 
.._॥. सामाजिक समानता 2. राजनीतिक भागीदारी द 
3. शोषण / उत्पीड़न में कमी 4. आर्थिक स्थिति में विकास कर 
44. क्या आप मानते हैं कि पंचायतों को अधिक अधिकार एवं शक्तियाँ देने से लोगों की. 
राजनीति में रूचि व भागेदारी बढ़ी है? (हाँ / नहीं / मालुम नहीं) 
2. क्‍या आप जानते हैं कि एक वर्ष में ग्राम सभा की कुल कितनी बैठकें होनी चाहिएं? 
द द (हाँ / नहीं / मालुम नहीं) 
। 3. क्या आपके गाँव में ग्राम सभा की बैठकें नियमित रूप से होती हैं? (हा / नहीं / मालुम नहीं) 
44. क्या आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत की बैठक कितने समयान्तराल पर होते रहना चाहिए? 
क्‍ द द (हाँ / नहीं) 
।5. क्या आपके गाँव में ग्राम पंचायत की बैठक प्रतिमाह होती है? (हाँ / नहीं / मालुम नहीं) 
46. क्या ग्राम प्रधान ग्राम सभा की बैठके नियमानुसार क्‍ बुलाते रहते हैं? (हाँ / नहीं 2 मालुम नहीं) क्‍ 
॥77. क्या आप जानते हैं कि पंचायतों मं महिला,/दलित»/पिछड़ा आरक्षण देने से राजनीतिक क्‍ क्‍ 
... प्रक्रिया में अधिक लोगों की भागीदारी बढ़ेगी? ... क्‍ (हाँ / नहीं / मालुम नहीं) 


8 . क्या आप ग्राम प्रधान के अधिकारों एवं कर्तव्यों के विषय में जानते हैं?(हाँ / नहीं /“ अनिश्चित) 


हक 


49. क्या आप ग्राम पंचायत को सौंपे गये सभी विषयों / कार्यों के विषय में जानते हैं? 

(हाँ / नहीं / अनिश्चित) 
20. क्या आपके गाँव में ग्राम पंचायत समितियों का गठन किया गया है? (हाँ / नहीं ,// अनिश्चित) 
24. क्‍या आपके ग्राम पंचायत में पचायत कार्यों से सम्बन्धित सभी प्रमुख अभिलेखों (रजिस्टरों) 


का निर्माण किया गया है? क्‍ ... (हॉ/नहीं/अनिश्चित, 
आर्थिक विकास से सम्बन्धित प्रथ्न 


22. माँव का विकास ग्राम पंचायतों की देख रेख में अधिक अच्छा हो सकता है अथवा प्रदेश 


.. सरकार की देख रेख में? (ग्राम पंचायत / प्रदेश सरकार /अनिश्चित) _ 





3. क्या ग्राम पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं? (हाँ नहीं / अनिश्चित) 
हक रा खाद, तय आम गियो ब तो आय के एव वि आधे है? (हाँ / नहीं / अनिश्चित).. 
पा 25. क्या आप मानते हैं कि ग्राम पंचायतों को और अधिक वित्तीय अधिकार मिलने चाहिये? 
क्‍ (हो / नहीं ,/ अनिश्चित) 
26. क्या आर्थिक विकास योजनाओं का लाभ सही व्यक्तियों को मिला है? 
क्‍ (हॉ / नहीं / अनिश्चित) 
27. क्या आपके गाँव में कछ लोगों के फर्जी र्ज्जी तरीके से इन योजनाओं का लाभ प्राप्त किया है? 
क्‍ क्‍ (हाँ / नहीं / अनिश्चित) .. क्‍ 
28. क्या आपके गाँव का बजट प्रतिवर्ष तैयार और पास किया जाता है? कं 
ली क्‍ (हा / नहीं / अनिश्चित) " 
_ 29. क्या आपके ग्राम पंचायत चायत ने ग्राम कोष (ग्राम निधि) की स्थापना की है? क्‍ 


(हाँ / नहीं / अनिश्चित) .._ 





30. 
34. 
32. 


33. 


क्या स्थानीय स्तर पर सरकार होने से स्थानीय समस्याओं का निराकरण अधिक अच्छी तरह 


से किया जा सकता है? (हाँ / नहीं / अनिश्चित) 
क्या ग्राम पंचायतों के द्वारा किये जा रहे विकास कार्यो के सम्बन्ध में सरकारी हस्तक्षेप 
न्यूनतम्‌ होना चाहिए? हु .. (हॉ/नहीं /अनिश्चित) 
क्या आप मानते हैं कि ग्राम पंचायतें समुचित तरीके से काम करती रहें इसलिए इन पर 
सरकारी नियंत्रण आवश्यक है? क्‍ (हाँ / नहीं / अनिश्चित) 
आपके गाँव में विकास कार्यों से सम्बन्धित योजनाओं का लाभ देने के लिए किसी प्रकार का | 
अं किया जाता है? क्‍ क्‍ (ॉ / नहीं / अनिश्चित) 
क्या विकास कार्यों से सम्बन्धित कार्यों के सम्बन्ध में केवल ग्राम प्रधान अपने स्तर से निर्णय 


34. 





36. 
37. 


38. 
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ले लेते हैं ? इसमें अन्य सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होती? (हाँ / नहीं / अनिश्चित) 


5. क्‍या ग्राम विकास के कार्यों की ग्राम सभा»ग्राम पंचायत के बैठकों में समीक्षा होती है? 


(हॉ / नहीं / अनिश्चित) 


क्या विकास से सम्बन्धित कार्यों के सम्बन्ध में निर्णय व कार्य स्थानीय स्तर पर होने से 


_ भ्रष्टाचार की आशंका कम होगी? क्‍ (हाँ / नहीं / अनिश्चित) 
क्या इस प्रक्रिया में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में लाल फीताशाही व नौकरशाही 
के प्रभाव में कमी आयेगी? ि ्िः . (हाँ / नहीं / अनिश्चित) 
क्या ग्राम प्रधानों व पंचायत के सदस्यों को निर्धारित मानदेय (पारिश्रमिक) दिया जाना 
चाहिये? क्‍ (हाँ / नहीं / अनिश्चित) 

सामाजिक परिवर्तन के परिफ्रेक्ष्य में प्रथ्न ह 
क्या मानते हैं कि पंचायत संस्थाओं में दलितों /पिछडों को आरक्षण देने से सामाजिक 

पु परिवर्तन तेज होगा? । क्‍ (हाँ / नहीं / अनिश्चित) 


40, 


क्या आप मानते है कि इस आरक्षण से जातिगत भेदभाव व ऊँचनीच की भावना क्रमशः: 


समाप्त हो जायेगी? हे कुक छत ७ 20 222». » हा / नहीं /अनिश्चित्रे) 


44. क्या आप मानते हैं कि विधान सभाओं, संसद व नौकरियों में दिये गये आरक्षण की लैलेगो में 
.. पंचायत में दिया गया वर्तमान आरक्षण सामाजिक समानता स्थापित करने में अधिक कारगर 
सिद्ध होगा? क्‍ द (हाँ / नहीं / अनिश्चित) 
42. क्‍या आप मानते हैं कि पंचायतों में आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था. से लोगों की राजनीतिक 

जागरूकता में वृद्धि होगी? (हाँ / नहीं / अनिश्चित) 
43. क्या सामाजिक समानता लाने के लिए राजनीतिक सहभागिता के साथ - साथ कमजोर 


वर्गों का आर्थिक उन्‍नयन भी आवश्यक है? ....... (हॉ/नहीं/अनिश्चित) 


44. क्या कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति सुधारे बिना सामाजिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त 





| किया जा सकता है? द (हो 2. नहीं हा अनिश्चित) 
45. क्या आप मानते हैं कि दलितों ,/पिछड़ों व महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण देने से इन 


वर्गों पर होने वाले उत्पीड़न व अत्याचारों में कमी आयेगी? . (हाँ / नहीं / अनिश्चित) 





47. ग्रामीण लोगों को पंचायतराज व्यवस्था की जानकारी देने के लिए किस तरह का प्रशिक्षण 
अधिक क़ारगर सिद्ध होगा? द 
(औपचारिक / अनौपचारिक /» दोनो » पुस्तकों व व्याख्यानों / मनोरंजक कार्यक्रमों द्वारा) 
48. क्या आपके गाँव में प्राथमिक पाठशाला हा क्‍ (हाँ / नहीं) 


49. क्‍या आपके गाँव में प्रौढ़ शिक्षा से सम्बन्धित कोई कार्यक्रम संचालित कियां जाता है? 


(हाँ / नहीं / अनिश्चित) 


... 46. क्‍या आप मानते हैं पंचायतीराज व्यवस्था के समग्र सफलता के लिए इससे जुड़े लोगों के... 


प्रशिक्षण की आवश्यकता है? रा (हाँ / नहीं / अनिश्चितो 
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केवल महिला सदस्यों/प्रधानों से पूछे गये प्रथ्न 


। . क्या ग्राम पंचायत ग्राम सभा व अन्य बैठकों में आप्र स्वयं भाग लेती हैं? (हा भ्र नहीं) 
. 2. वर्तमान पद पर चुनाव लड़ने का निर्णय आपका स्वयं का था या परिवार प्रमुख का? 
क्‍ (स्वयं का /परिवार प्रमुख का) 
3. पंचायत से सम्बन्धित कार्य आप स्वयं करती हैं या परिवार के किसी सदस्य पर छोड़ देती 
है... क्‍ हि . (स्वयं / परिवार के सदस्य पर) 
4. पंचायत से सम्बन्धित निर्णय आप स्वयं लेती हैं या परिवार के मुखिया के दबाव पर? द 


(स्वयं // मुखिया के दबाव पर) 





5. यदि महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलता तो भी क्‍या आप पंचायत चुनावों में किसी पद के 


| .. लिए उम्मीदवार होतीं? द जा | . (हॉ/नहीं /अनिश्चित) 





.... 6. एक पदाधिकारी के रूप में कार्य करते वक्‍त क्‍या आप पर किसी प्रकार का दबाव होता है? 


(हा / नहीं) 
7. क्‍या आप मानती हैं कि पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण से परिवार /समाज में महिलाओं 
की प्रतिष्ठा बढ़ी है? आम क ... (हॉ/नहीं /अनिश्चित) 


8. क्या आप मानती हैं कि पंचायतों में अपनी इस सहभागिता से आपको देश /समाज »/गाँव की 
सेवा करने का अवसर मिला है? क्‍ (हां / नहीं ,/ अनिश्चित) 
० . क्या आप मानती हैं कि पंचायतों में सक्रिय साझेदारी री से आपका आत्मविश्वास /» आत्मसम्मान । 
बढ़ा है? यो ... (हा नहीं / अनिश्चित) 

40. क्या आपको महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए बनाये गये कानूनों की जानकारी शी है? 
क्‍ (हाँ / नहीं ,/अनिश्चित) 
_4. क्या आप मानती हैं कि इस नई जिम्मेदारी के निर्वाह जे के लिए महिलाओं का शिक्षित होना 


आवश्यक है? ...हाँ/नहीं/अनिश्चित) 


।2. क्या आपके गाँव में स्वयं समूहों / महिला मण्डलों का गठन किया गया है? 
(हाँ / नहीं / अनिश्चित) 
केवल दलित/पिछड़े प्रधानों व सदस्यों से पूछे गये प्रथ्न 


4: यदि आरक्षण नहीं होता तो क्या आप पंचायत चुनाव में उम्मीदवार होते? 
(हाँ / नहीं / अनिश्चित) 
2. ग्राम प्रधान / सदस्य के रूप में कार्य करते वक्‍त आप पर किसी प्रकार का दबाव रहता है? 


(हा / नहीं ,// अनिश्चित) 





3. क्या आरक्षण की इस व्यवस्था से आपकी सामाजिक प्रत्तिष्ठा में वृद्धि हुई है? 


(हॉ / नहीं / अनिश्चित) 





.. 4. क्‍या आरक्षण की इस व्यवस्था से कमजोर वर्गों के शोषण में कमी आई है? न 
के क्‍ (हाँ / नहीं / अनिश्चित) द 
5: क्या अपने अधिकारों के प्रति आप पहले से अधिक सचेत हुए हैं? [हाँ /नहीं / अनिश्चित) 
6. क्या नई पंचायत व्यवस्था सामाजिक असमानता दूर कर सकेगी? (हॉ/»नहीं /अनिश्चित) 


7. क्या नई पंचायत व्यवस्था के बाद से ग्राम पंचायतों पर से प्रभावशाली लोगों का एकाधिकार 


ट्टा है? द (हाँ / नहीं / अनिश्चित) 
8. क्या नई व्यवस्था के लागू होने के बाद भी प्रभावशाली लोगों का पंचायतों पर अप्रत्यक्ष दबाव 
अभी भी बना हुआ हैं? ह द के (हा / नहीं / अनिश्चित) 


9. एक पदाधिकारी के रूप में आप स्वतन्त्र निर्णय लेते हैं या किसी के दबाव में? 


(स्व॒तन्त्र / दबाव में). 


0. क्‍या आप ग्राम सभा » ग्राम पंचायत की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेते हैं? 


क्‍ क्‍ जा (हो / नहीं /अनिश्चित).. . 
. ॥4. क्या इन बैठकों में आप निडरता पूर्वक अपनी बात कहते हैं? .. (हाँ / नहीं / अनिश्चित) | 
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.. केवल ग्राम प्रधानों से प्राप्त जानकारी 


ह 4. ग्राम प्रधान के रूप में आपने निम्न क्षेत्रों के विकास एवं सुव्यवस्था के लिए क्या प्रयत्न / कार्य 
किये? 
(क) सड़क 
(ख). प्राठशाला 
_(ग) प्रौढ़ शिक्षा. 
(घ). प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था 
(च). ग्रामीण स्वच्छता (कितने व्यक्तिगत व कितने सामूहिक शौचालय बने) 
. (8). पेयजल व्यवस्था 
.._(ज). कृषि सुधार क्‍ 
है (झ). बेरोजगारी 
(ज). सिंचाई 





2. आपके ग्राम प्रधान होने से पूर्व उपर्युक्त विषयों के सम्बन्ध में गाँव की स्थिति कैसी थी? 


3..निम्न योजनाओं के अन्तर्गत गाँव के विभिन्‍न वर्गों के कितने लोग प्रतिवर्ष लाभान्वित हुए... हि 





योजना का नाम 
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4995--96 | 4996--97 | 997--98 | 4998--99 4999--2000 


हे कि 










स्वर्ण जयन्ती 





स्वरोजगार योजना 







| सुनिश्चित रोजगार 








योजना 






जवाहर ग्राम 


: | योजना 


4. क्‍या उपर्युक्त योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित व्यक्तियों का सही - सही चयन किया गया 
था! क्‍ 


(हाँ / नहीं / अनिश्चित) 
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